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पेट बिल्कुल खाली तो नहीं था! 


भूख तोड़ती है। सबको | वे, जो लगातार भूखे रहते हैं वे ज्यादा टूटते हैं। तन 
से और मन से भी। फिर भी ये लोग नहीं चाहते कि उन्हें 'भूखे' के रूप में 
पहचाना जाये। इससे वे अपमानित महसूस करते हैं। भूख से तन टूटता है 
पर 'भूखा' कहे जाने से मन टूटता है। आत्मा कलपती है। ऐसे में वे जंगली 
जड़ें, पत्ते आदि खाते हैं ताकि मुंह को चबाने का अहसास हो व पेट के भरे 
होने का। इससे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती तो क्या? आत्मसम्मान तो बचा 
रहता है। आत्मसम्मान मौत से बड़ी चीज होती है इनके लिए। 


ही 0] 


पर बच्चे क्‍या करें? वे बच्चे, जिन्हें न तो कोख में मां की नाल से रस नसीब 
होता है और न ही मां की गोद में मां का दूध। जब मां का पेट ही खाली 
हो तो बच्चे को रस और दूध कहां से मिले? वे जड़ें और पत्ते चबाकर न तो 
अपने मुंह को चबाने का अहसास करवा सकते हैं और न ही पेट का भरे होने 
का । इसीलिए वे जल्दी ही दम तोड़ देते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि पेस्टमार्टम 
करते हुए उन्होंने देखा कि उनकी भोजन की थैली एकदम खाली नहीं थी। 
उसमें कुछ सामग्री थी। मतलब यह कि वे बच्चे भूख से नहीं मरे हैं। तो, भूख 
से मरने के लिए भोजन की थैली बिल्कुल खाली दिखनी चाहिए, जो कभी 
दीख ही नहीं सकती । भोजन की थैली बिल्कुल खाली होने और दीखने तक 
क्या कोई भी इन्सान जिंदा रह सकता है? इन्सान तो क्‍या, जानवर भी नहीं 
रह सकता। इसीलिए सरकार भूख की मौत का सच मानने से इन्कार करती 
है । 


पी ी 


पेट बिल्कुल खाली तो नहीं था! ५ 


मध्य प्रदेश में हाल के वर्षों में एक-दो नहीं, 676 बच्चे भुख से मर गये। इसमें 
से 589 उन आदिवासी समुदायों के थे जो अब तक जंगलों पर आश्रित थे। 
सरकार ने उन्हें जंगलों से खदेड़ दिया। प्राकृतिक संसाधनों पर से आदिवासी 
जनों का हक छिन लिया। इसीलिए आदिवासी बच्चे भूखे हैं, भूख से मर रहे 
हैं। 
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सरकार बड़े आराम से बताती है कि उसने कूल प्रवधान का 35 प्रतिशत 
हिस्सा ही खर्च किया है। मतलब, सरकार 35 प्रतिशत बच्चों तक ही पहुंच 
पाई | अगर भ्रष्टाचार भी जोड़ लें तो महज पांच प्रतिशत बच्चों को ही सूंध 
पाई यह सरकार। आम जन अपराध करे तो बड़ी-बड़ी सजा और सरकार 
इतना बड़ा बाल-संहार करे तो कोई सवाल-जवाब तक नहीं? 
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...ये दो-चार शब्द भी इसी किताब से लिए गए हैं। क्‍या करे? इससे आगे 
कुछ कहने को रह जाता है? 


---मणिमाला 
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बचपन की भुखमरी 


बबूका गांव की दो साल की कुंजा के जीवन का गुणा-भाग भी बिल्कुल 
पत्थर की मूरत की तरह है। जिसमें यूं तो कोई तेज नहीं है परन्तु श्रद्धा का 
भाव हो तो जीवन नजर आता है यानी आपको अदृश्य और निराकार में 
विश्वास पैदा करना पड़ेगा। वह सहरिया आदिवासी है और सहरिया 
आदिवासी कोई मिथक नहीं बल्कि एक सच्चाई है। इस समुदाय के 93 
फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यानी किसी भी सामान्य बीमारी की 
अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाने की संभावना 44 गुना ज्यादा है। कुंजा भी 
उन्हीं में से एक है। जब वह अपनी मां के पेट में थी तब उसने अपनी मां के 
सिर पर लदी मलबे की टोकरी के दबाव को बार-बार महसूस किया था। 
उसके भूमिहीन पिता रामजीलाल के सामने ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि 
वह कुंजा की मां को आराम करने का अवसर दे पाता। 

हर रोज एक उम्मीद के साथ रामजीलाल के जीवन में सूर्योदय होता कि 
आज वे मजदूरी पायेंगे। इस मजदूरी से भरपेट खाने की व्यवस्था हो पायेगी | 
पर हकीकत में ऐसा होता नहीं था। और हर शाम उनकी आंखों के सामने 
वह कहानियां तैर रही होती थीं; जिसमें उन्होंने सुना था कि हम कभी जंगल 
के सबसे करीबी रिश्तेदार हुआ करते थे। सहरा यानी जंगल से ही तो हम 
सहरिया हुये हैं। जंगल हमें मौसम के हिसाब से खाने के लिये फल-सब्जी 
देता रहता था परन्तु जब उपनिवेशवाद अंग्रेजों के हाथ से निकलकर 
मूल्यहीन राजनीति और नेताओं के हाथ आया तो लोगों ने जंगल का ही 
नामो-निशान मिटा डाला। तब भले ही अस्पताल नहीं थे, पर हम बीमार भी 
तो कम पड़ते थे, और बीमार होते तो जड़ी-बूटियां हमें सहला लेती थीं | 

जंगल ही तो आजीविका का साधन भी था, जंगल के उत्पाद और 
लकड़ी से जीवन की बुनियादी जरूरतें हमेशा पूरी होती रहीं। हमारे उस 
मालिक ने कभी हमें कर्ज में फंसने नहीं दिया । हमें याद नहीं कि रातें लगातार 
भूख को गले लगाकर गुजारी हों। 

अब बंधुआपन सहरिया की मजबूरी है। उसका जीवन निर्भर है ऊंचे और 


बचपन की थभ्रृखमरी हू 


संपन्न लोगों की मूल्यहीन शर्तों पर। रामजीलाल को कभी खेत में तो कभी 
सड़क बनाने वाली योजना में मलबा खोदने और ढोने की मजदूरी मिलती है। 
यूं तो सरकार तय करती हैं कि एक दिन के काम के एवज में उन्हें 53.50 
रुपये कम से कम मिलेंगे ही; पर गरीबी की बीमारी इतनी पीड़ादायक है कि 
ठेकेदार से 30 रुपये लेकर भी मन में संतोष का भाव लेकर घर की ओर रुख 
कर लेते हैं। 

रामजीलाल की आंखों में अपनी पीड़ा से आंसू नहीं आते; परन्तु जब 
उसकी नजर आठ माह की गर्भवती अपनी पत्नी पर पड़ती तो उसके भीतर 
ज्वालामुखी सा फट पड़ता। वह भविष्य के प्रति आशंकित है क्योंकि पिछली 
बार जन्मी बेटी भी नहीं जी पाई थी। सोमवती के पेट में ही कुंजा ने भूख 
के साथ दोस्ती कर ली थी। दोनों साथ-साथ खेलते रहे और कुंजा सोमवती 
के गर्भ में पनपती रही। जब वह पैदा हुई तो उसका वजन डेढ़ किलो था । 
जिन स्थितियों में सोमवती ने नौ माह की गर्भावस्‍था गुजारी थी उसमें तो 
उम्मीद कम ही थी कि बच्चा जीवित रहेगा। पर नियति ने अपनी मौजूदगी 
का अहसास कराया और बेटी का जन्म हुआ। यह भाग्य ही तो था, इसका 
रामजीलाल ने सम्मान किया और बेटी का नाम पड़ गया कुजा। आज वह 
कहता है कि हमारा तो जीवन ही भाग्य के भरोसे है; समाज और सरकार 
तो हमारे लिये निराकार ब्रह्म है जिसकी कहानियां हम सुनते हैं पर देखा-महसूसा 
कभी नहीं। 

रामजीलाल सरकार पर विश्वास क्‍यों करें? मई 2002 में उसने ग्रामीण 
यांत्रिकी विभाग की योजना में कमरतोड़ मेहनत करते हुये 48 खंती खोदी 
थी पर तीन साल गुजर जाने के बाद भी उसे सरकार से अपने हक की 
मजदूरी नहीं मिली। वह सूखे का दौर था, तब तो संपन्‍न किसान के खेत भी 
सूखे थे। उस समय रामजीलाल की स्थिति यह थी कि वह जंगल से सांवा 
और चरेटा की भाजी लाकर कुछ पकवान बनाता और भूख मिटाने की 
औपचारिकता पूरी करता। तीस साल के रामजीलाल ने अपने जीवन में कभी 
भी अघा देने वाला खाना नहीं खाया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जानकारों 
द्वारा तय किया हुआ 2400 कैलोरी भोजन उसे मिला हो और मई की गर्मी 
में तो उसने भाग्य के भरोसे मजदूरी की थी। टोकरी उठाते-उठाते दिन में 
अनगिनत बार उसकी आंखों के सामने से रौशनी गायब हो जाती और अंधेरा 
छा जाता। जब पेट में अन्न का दाना न हो तो शरीर साथ कैसे देगा? 

गरीब के पेट में अन्न नहीं होता, हाथों में रोजगार नहीं होता और अब 
जिन्दगी में सम्मान भी नहीं होता है। आज भारत के बीचों-बीच बसे 
मध्यप्रदेश में एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो दरिद्रता का ऐसा ही जीवन जी 
रहा है। भुखमरी से अकाल मौत मरना उनकी नियति बन चुकी है। यह एक 
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मजाकिया सच्चाई है कि प्रकृति ने सूखे की मार मारकर उनके गले तो सुखा 
दिये पर माथे से पसीने की धार बहा दी। सरकार ने लगातार उपेक्षा करके 
उनकी जिन्दगी के पन्‍नों को बिखेर दिया और फिर समाज की असंवेदनशीलता 
ने तेज हवा बहाकर उन पन्‍नों को तितर-बितर कर दिया। अब स्थिति यह 
है कि ये गरीब लोग किस सिरे को पकड़ें, कहां से जिन्दगी को संवारे यह 
समझने के कोई अवसर उनके पास मौजूद नहीं है। 

बहुत दिनों से लगातार यह खबरें आती रही हैं कि ग्वालियर-चम्बल 
अंचल के साढ़े चार लाख आदिवासी भुखमरी के कगार पर हैं। सच्चाई यह 
है कि वे भुखमरी के कगार पर नहीं बल्कि भूख से मर रहे हैं। यह समाज 
हमेशा से जंगल पर निर्भर रहा है। उसने कभी जंगल को नुकसान नहीं 
पहुंचाया क्योंकि वह जानता था कि जब तक जंगल रहेगा तब तक उनके 
जीवन में भूखे पेट सोने की नौबत नहीं आयेगी। वह गोंद और चिरांजी के 
बदले अनाज लेता रहा। जंगल से मिलने वाली सियारी लकड़ी से डलिया 
बनाकर वह छह महीने की जरूरतें पूरी करता रहा परन्तु जंगलों को सरकार 
ने अपने नियंत्रण में लेकर ठेकेदारों को सौंप दिया जिन्होंने जंगल पूरी तरह 
से साफ कर दिये। सहरियाओं को अब न तो गोंद-चिरांजी मिलती है न 
सियारी की लकड़ी | इतना ही नहीं जमीन से पत्थर निकालने के लिये खदानें 
खोदी गई वहां तो सहरियाओं को कुछ वर्षों तक तो काम मिलता रहा। वह 
कभी भी अपने जिले क्षेत्र) के बाहर पलायन करके नहीं जाता था, यह 
उसका मिट्टी से जुडाव था। यह विकास की एक देन है कि सहरिया को 
अपने मूल स्थान को छोड़कर जिन्दगी बचाने के लिये दिल्‍ली, जयपुर और 
बड़े शहरों की भूल-भुलैया में खो जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने 
गांव में ही वैकल्पिक अवसरों की तलाश नहीं की। गांव के संपन्न 
किसानों-साहूकारों ने सूखे के दो सालों तक तो उन्हें इस शर्त पर कर्ज दिया 
कि बदले में वह उनकी खदान और खेत में काम करते रहेंगे। पर अब खेत 
भी सूखे हैं और खदानें बंद, तो उन्हें कर्ज मिलना भी बंद हो गया। तब उन्होंने 
जंगल में पैदा होने वाली समा घास के बीज का दलिया और रोटी खाना शुरू 
कर दिया। जीवन जो बचाना था। यहां फिर प्रकृति की मार पड़ी। सूखे के 
कारण समा का बीज भी पूरी तरह से पका नहीं था इसलिये बच्चे और बूढ़े 
उसे पचा नहीं पाये। परिणाम यह हुआ कि जिन्दगी बचाने की जुगाड़ करते 
हुये वे मौत की ओर बढ़ते गये। 

ऐसी स्थिति में सरकारी स्तर पर और संगठनों की ओर से भी राहत 
पहुंचाने की कोशिशें हुईं किन्तु अपर्याप्त। शिवपुरी-श्योपुर के हालात को 
देखकर प्रशासन ने भी माना कि हम हर गांव में टैंकर से पानी पहुंचाने के 
लिये तैयार हैं परन्तु जमीनी सच्चाई यह है कि गांव के लोगों के पास बर्तन 
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या टंकियां नहीं है, जिनमें वे पानी भर कर रख सकें। 

पास के श्योपुर जिले के सैकड़ों लोगों के छोटे से जीवन का भी यह 
बहुत बड़ा आधार है। यहां कराहल तहसील में महिलायें जंगल से लकड़ियां 
बीनकर श्योपुर बेचने जाती हैं। ये औरतें ट्रेन से बिना टिकट श्योपुर जाती 
हैं। यह उनकी मजबूरी है। ऐसी स्थिति में गिरधरपुर रेलवे स्टेशन के 
अधिकारी ने बड़ी पहल की | उनका कहना था कि ये औरतें उधार टिकट ले 
जायें, अपना नाम दर्ज करा जायें पर बिना टिकट न जायें। तिस पर भी 
महिलाओं ने इस प्रस्ताव को नहीं माना क्योंकि दस रुपये के गट्ठर के बदले 
में वे आठ रुपये का टिकट उधार लेने में सक्षम नहीं हैं। इसी गिरधरपुर से 
निकलने वाली एक नदी में शतावरी और गांगरू की जड़ें मिलती हैं। श्योपुर 
में बहुत महीनों तक लोगों ने शतावरी और गांगरू की जड़ें खोदकर, बेचकर 
ही जैसे-तैसे भुखमरी से बचने की जुगाड़ की। वे अब तक कई किलोमीटर 
की नदी इतनी खोद चुके हैं कि शायद ये जड़ें भी वहां नहीं रह गई होंगी। 
कड़वी सच्चाई यह है कि ये एक दिन में तीन या चार किलो जड़ी निकाल 
पाते हैं। इसके एवज में बाजार से उन्हें मिलते हैं 409 या 42 रुपये। जब 
जीवनयापन के साधनों की स्थिति यह है तो स्वाभाविक रूप से पारिवारिक 
व्यवस्था में बच्चों को मिलने वाले संरक्षण की गंभीरता हमारे सामने स्पष्ट हो 
जाती है। आय कम होने के कारण जब भोजन की उपलब्धता कम होती है 
तो इसका बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्‍योंकि वे अपनी जरूरत 
अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं परिवार की आय कम होने के 
कारण बच्चों के माता-पिता के सामने भी ऐसा कोई विकल्प नहीं होता है 
जिसमें से वे बच्चों की जरूरत को पूरा करने वाले गुणवत्तापूर्ण विकल्प का 
चयन कर सकें। घर में अगर जंगली वनस्पति उपलब्ध है तो बच्चे के हिस्से 
में भी वही आयेगी। ऐसी स्थिति में गांव में चलने वाली आंगनबाड़ी जीवन 
का स्रोत बन जाती है। परन्तु कुंजा को इस स्रोत का कोई संरक्षण नहीं है। 

वैसे तो हर परिवार में आठ, नौ या दस बच्चे जन्म लेते हैं परन्तु साल 
गुजरते-गुजरते इनमें से चार या पांच बच्चे ही जीवित रह पाते हैं। इस समूह 
में नवजात शिशु की नाल काटने का दायित्व बसोड़ जाति से सम्बन्ध रखने 
वाली दाई निभाती है। उसके अतिरिक्त किसी अन्य महिला से यह काम नहीं 
कराया जाता है चाहे स्थिति कुछ भी हो। यहां एक दाई आठ से दस गांव 
की जिम्मेदारी संभालती है और आमतौर पर दाई के इंतजार में 24 घंटों तक 
बच्चे की नाल नहीं कट पाती है। यहां दाई यह भी कहती हैं कि जंगलों के 
विनाश के कारण जिन जड़ी-बूटियों का उपयोग हम करते थे अब वह नहीं 
मिलती है। ऐसे में बच्चे ज्यादातर मौकों पर जीवन की लड़ाई हार जाते हैं। 
गांव की ही एक गर्भवती महिला केशकूंअर को जब प्रसव का दर्द उठा तो 
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गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उसे 25 किलोमीटर दूर प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचाया जा सके। परिणाम यह हुआ कि बच्चा पैदा हुआ 
लेकिन संक्रमण के कारण आंखें भी नहीं खोल पाया। अस्पताल पहुंचने का 
न तो कोई साधन है और न ही साधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता 
है। 


रामजीलाल का झोंपड़ा इतना बड़ा है जिसमें तीन लोग पैर फैलाकर 
आराम करना चाहें तो कुछ विशेष तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वह 
जहां भी जाता अनाज के खाली बोरे, बारदाना, प्लास्टिक की पन्‍नी के टुकड़े 
. इकट्ठे करता। उसकी चिंता केवल रोटी तक ही सीमित नहीं है बल्कि, 
झौपड़ी का छप्पर भी तो संवारना रहता है। अब तो परिवार भी बढ़ गया है। 
रोटी की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें अब पलायन करना 
पड़ता है। 

संसाधनों और आजीविका के अवसरों के अभाव में गरीबों, खासतौर पर 
दलितों और आदिवासियों के जीवन में पलायन एक कड़वी सच्चाई बन जाता 
है। अपने और अपने परिवार की बहुत बुनियादी और सूक्ष्मतम जरूरतों को 
पूरा करने के लिए जब ऐसे समुदायों को अपने गांव और सामुदायिक संगठनों 
के करीब जीवनयापन के कोई अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं तब उन्हें अपना 
गांव, अपना घर, अपना पशुधन और परिवार के बूढ़े सदस्यों को छोड़कर 
रोजी-रोटी की तलाश में खुले बाजार में आ जाना पड़ता है। जहां उनके 
अपने लिए और महिलाओं-बच्चों के लिए कोई सामाजिक, आर्थिक या 
कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती है। पलायन का मतलब केवल अपना गांव 
छोड़कर किसी दूसरी जगह रोजगार करने जाना नहीं है बल्कि पलायन 
उनके आत्मसम्मान, समुदाय, परम्परा और सांस्कृतिक आधार को मजबूरी में 
त्यागने का वातावरण बना देता है। इतना ही नहीं जब रामजीलाल पलायन 
करके रोजगार की तलाश में आगरा या जयपुर जाते हैं तो उनके सामने यह 
अनिश्चित सवाल जरूर होता है कि क्या उनकी वापसी पर सबकुछ सुरक्षित 
होगा? सुरक्षा का यह सवाल उनकी पत्नी और कुंजा के साथ भी जुड़ा हुआ 
है। पिछले साल वे चार महीने रोजगार की तलाश में अपने गांव से दूर रहे । 
जगह-जगह कच्ची झोंपड़ियां बनाकर उन्होंने कड़कती सर्दी और झुलसाती 
गर्मी अपने परिवार के साथ गुजारी। ऐसी स्थिति में जब वे अपने गांव लौटे 
तब उनके पास कुल मिलाकर 900 रुपये की जमा पूंजी थी। इसमें से भी 
उन्हें तीन सौ रुपये गांव के उस व्यक्ति को देने पड़े जो उनकी चार झोपड़ी 
की रखवाली कर रहा था। वास्तव में पलायन के दौर में रामजीलाल ने 
भांति-भांति के शोषण का सामना किया। परिवार की कुछ दिनों की जरूरत 
हर सहरिया आदिवासी को मिलने वाले अन्त्योदय अन्न योजना के लाभ से 
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पूरी हो सकती है। परन्तु कुजा का इलाज कराने की जद्दोजहद में उसका 
राशनकार्ड राशन की दुकान वाले के यहां गिरवी पड़ा हुआ है। और इस बात 
की बहुत कम संभावना है कि रामजीलाल अपने राशनकार्ड को मुक्त करा 
पायेंगे। इतना ही नहीं लच्छू आदिवासी कहते हैं कि एक भी आदमी राशन 
की दुकान से दो रुपये किलो का गेहूं भी खरीदने की स्थिति में नहीं है। 
लुकवासा गांव की राशन दुकान के संचालक इस कोशिश में हैं कि लोग तो 
पलायन कर जायें, पर अपने अंत्योदय राशन कार्ड उसके हवाले कर जायें, 
ताकि वह उनके नाम का सस्ता राशन बाजार में ऊंचे दाम पर बेच सके। 
शिवपुरी जिले के सवा सौ सहरिया बहुल गांवों में अब सन्‍नाटा पसर गया 
है। इनमें से ज्यादातर गांवों में अब सहरिया परिवारों में केवल वृद्ध सदस्य 
ही गांव में रह गए हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों की गैर मौजूदगी में 
कमजोर पड़ चुके मवेशियों और कभी भी आंधी के एक झोंके में उड़ जाने 
वाले छप्पर की देखभाल करते हैं। किसी समय में बड़े उत्साह से होली के 
रंगों को जीवन में उतारने वाले सहरियाओं के जीवन में अब यह त्योहार 
पलायन का संदेश लेकर आता है। 

सहरिया आदिवासी पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गये 
हैं, कारण है भूख से होने वाली मौतें। हर साल कटे हुये पेड़ की तरह इस 
समुदाय के लोग गिर जाते हैं। सरकार सूखा घोषित करती, राहत के काम 
चलते और रामजीलाल जैसे लोग खाली पेट तपती धूप में बोझा ढोते, जिसके 
एवज में उन्हें मिलता विश्वासघात। इस इलाके में अब एक संस्था ने 
संघर्षमूलक काम शुरू किया है लोगों में जागरूकता लाने का। सोमवती को 
पता चला कि गरीब के घर जब बच्चा पैदा होता है तो सरकार पांच सौ रुपये 
देती है। यह काम आंगनबाड़ी से होता है। पर सोमवती के गांव में तो 
आंगनबाडी है ही नहीं। रामजीलाल ने पंचायत में प्रस्ताव डलवाया, थोड़ी 
भागदौड़ भी की परन्तु कुंजा की उम्र दो साल हो जाने के बावजूद उसे अब 
तक मातृत्व सहायता का लाभ नहीं मिला। 

बबूका में कुंजा ही अकेली नहीं है, इस गांव में ऐसे 40 बच्चे हैं। जो हर 
रोज शून्य में जागते हैं और शून्य में सो जाते हैं। गांव के वयस्क तो जानते 
हैं कि जब भूख लगती है तो शुरू-शुरू में मरोड़ उठती है, पर जब हर रोज 
ऐसे ही रहना हो तो इस पीड़ा को जीवन की एक नियमित प्रक्रिया मान लेनी 
चाहिये। परन्तु बच्चे क्या करें? मां का दूध भी उन्हें नहीं मिलता; जब मां का 
पेट खाली हो तो आंचल कैसे भरेगा? बच्चों का जीवन ऐसे ही माहौल में 
पनपना शुरू करता है। जवान को भूख लगती है तो वह जतन कर सकता 
है, मांग सकता है या फिर छीन सकता है परन्तु बच्चे को जब भूख लगती 
है तो वह रोता है, सिसकता है, हाथ-पैर पटकता है ताकि समाज उसके 
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संदेश को स्वीकार करे| पर समाज उसे नजरअंदाज कर देता है। मां-बाप 
की भूख का विस्तार यूं ही होता जाता है। कुंजा को जब अपनी मां का गाढ़ा 
पीला दूध नहीं मिला तो उसका जीवन स्याह होना शुरू हो गया। 

दिन गुजरते गये, सोमवती ने फिर कभी यह भी सुना कि जब महिला 
गर्भवती होती है तो उसे टीके लगते हैं पर उसे तो लगे ही नहीं। कुंजा छह 
महीने की हो गई, अब उसे जरूरत थी ऐसे खाने की जो वह खा-पचा सके | 
ऐसे में जो रामजी और सोमवती खाते उसका पतला-पतला भाग कुंजा को 
भी खिलाते | कुंजा का पेट बढ़ता गया बाल भूरे और रूखे होते गये, हर समय 
उसकी आंखों में कीचड़ भरा रहता। अब वह घुटैया चल कर झोंपड़ी के बाहर 
चली जाती और धूल भरी जमीन पर खेलती रहती | 

उन्हें किसी ने नहीं बताया कि इस स्थिति के मायने क्या हैं? एक साल 
की उम्र होते-होते कुछ रास्ते निकलने लगे। कुंजा की मां घर में बने मोटे 
टिक्कड़ (मोटी रोटी) का एक टुकड़ा कुंजा को थमा देती। कुंजा उसे अपनी 
लार से गीला करके द्रवित करने की कोशिश करती। दिन भर टिक्‍्कड़ का 
वह टुकड़ा उसके हाथ में होता । खेलने जाते समय भी वह उसे नहीं छोड़ती | 
दिन में बार-बार यह रोटी उसके हाथ से छिटक कर धूल में गिर जाती, वह 
उठाती और झटक कर फिर मुंह में रख लेती | 

हर कोई इस बात से अनजान है कि इस तरह सूखी रोटी शरीर को कोई 
ऊर्जा नहीं देती है। बल्कि यह प्रक्रिया जीवन में नये खतरे के निशान पैदा 
करती है। अब कुंजा चिड़चिड़ी रहने लगी। बार-बार दस्त हो रहा था और 
बीमार रहने लगी। पर रामजीलाल कया करें? वह ऐसे में झाड़-फूंक ही करा 
लेता था। बबूका में गांव वालों ने सात महीने से नर्स बहनजी को भी नहीं 
देखा था। उन्हें तो यह भी पता नहीं था कि उनके बच्चों क॑ लिये सरकार 
ने यह कागजी आदेश जारी किया है कि हर बच्चे का टीकाकरण हो, उनकी 
स्वास्थ्य जांच हो, पेट में कीड़े न होने की दवा मिले। यह सेवा उन्हें मिलेगी 
पर चार किलोमीटर दूर बसे कनावदा गांव में। वे समझ नहीं पाते हैं कि उनके 
गांव में आंगनबाड़ी क्‍यों नहीं है। उन्हें पता नहीं था कि सरकार ने लक्ष्य तय 
किया है कि जब गांव की जनसंख्या 700 होगी तभी आंगनबाड़ी खुलेगी। 
यदि जनसंख्या 300 है और बच्चे 50, तो भी इसके कोई मायने नहीं होंगे 
और आंगनबाड़ी नहीं खुलेगी | 

सरकार के आदेश में यह कहीं दर्ज नहीं है कि बबूका गांव के छोटे-छोटे 
बच्चे चार किलोमीटर दूर बनीं आंगनबाड़ी तक कैसे पहुंचेंगे? दो साल की 
कुंजा का वजन यूं तो 40 किलो से अधिक होना चाहिये था परन्तु अभी वह 
केवल 4 किलो की ही है यानी कुपोषण के चौथे स्तर में वह प्रवेश कर चुकी 
है। सरकार के आंकड़ों में कुंजा का नाम कहीं दर्ज नहीं है। 
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बबूका का संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा था। तभी एक दिन गांव 
के आदिवासी संगठित होकर ब्लॉक ऑफिस पहुंच गये। उन्होंने सबसे पहले 
कुंजा के लिये गांव में आंगनबाड़ी न होने का सवाल पूछा तो मुख्य 
कार्यपालन अधिकारी ने जवाब दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार 
ने नियम बनाया है और इस नियम को नहीं बदला जा सकता। हम कैम्प 
लगवा देंगे, वहां जांच हो जायेगी। पर एक जवान आदिवासी सवाल पूछता 
है क्या जांच से भूख मिट जायेगी? क्‍या कुंजा एक दिन में ठीक हो जायेगी? 
सवाल तो पहले भी बहुत से थे पर नहीं थी तो पूछने की ताकत । 

लोग गांव लौट आये। यह तो लगने लगा था कि बबूका गांव में 
आंगनबाड़ी न होने का मुद्दा केवल उसी गांव का नहीं है बल्कि यह मुद्दा है 
समाज और राज्य की असंवेदनशीलता का। राज्य अपने आप में निरंक॒श है 
जो इस तरह की नीतियां बनाता है और समाज असंवेदनशील है क्‍योंकि वह 
सवाल-जवाब नहीं करता है। अब वे गांव के एक मात्र बरगद के पेड़ के नीचे 
एक साथ बैठकर सोचने लगे। यह जरूरी था कि उनके भीतर पनप रहे गुस्से 
की ऊर्जा को सही दिशा दी जाये। और फिर लोग एक दिन कलेक्टर के 
ऑफिस तक पहुंच गये। वे अपनी बात इस रियासतदार तक पहुंचाना चाहते 
थे। आदिवासी और कार्यकर्ता अपनी-अपनी भूमिका में थे। पर सरकार के 
इस दफ्तर में तो उन्हें बताया गया कि जिले में सारी सुविधायें पर्याप्त हैं। 
आदिवासियों के लिये पीने का पानी है, रोजगार है, टीकाकारण हो रहा है, 
स्वास्थ्य कैम्प लग रहे हैं, गर्भवती महिलाओं और वृद्ध निराश्रितों को 
जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है....... ऐसे कई बिन्दु 
अधिकारियों ने अपनी रंगीन चित्रों वाली रिपोर्ट में से पढ़कर सुनाये। तभी 
गोटी आदिवासी पूछ बैठा तो क्‍या बबूका इस जिले का गांव नहीं है? उस 
बड़े ऑफिस से निकलते समय हर कोई दुविधा में था। 

ऐसे में विश्लेषण शुरू हुआ। बबूका शिवपुरी जिले के कोलारस ब्लॉक 
का एक गांव है। कोलारस की कुल १,25,658 की जनसंख्या में से 22,648 
आदिवासी हैं। जब चार साल तक लगातार यहां भूख से मौतें होती रहीं तो 
न्यायालय क॑ दबाव में इस जिले में अनौपचारिक रूप से यह निर्देश दिये गये 
कि तीन सौ की जनसंख्या पर भी आंगनबाड़ी खुले। सरकार ने कोलारस की 
फाईल में 84 अस्थाई आंगनबाड़ी का प्रावधान कर दिया। आंगनबाड़ी की 
कार्यकर्ता वहां का काम देखेंगी। बबूका भी उन्हीं 84 गांवों में से एक था जहां 
दो साल से आंगनबाड़ी खुली है पर किसी को दिखी नहीं। वहां न तो कभी 
टीकाकारण हुआ न कुंजा को पोषण आहार मिला। कारण यह है कि योजना 
का क्रियान्वयन न होने पर किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती है। हत्या 
करके भी व्यवस्था निर्दोष ही रहती है। 
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यदि सरकार का प्रावधान ही माना जाये तो मौजूदा जनसंख्या के हिसाब 
से कोलारस ब्लॉक में अभी कुल 405 आंगनबाड़ियां हैं। जबकि जरूरत है 
78 आंगनबाड़ियों की। फिर शिवपुरी जिले पर नजर डालें तो पता चलता 
है कि अभी यहा 997 आंगनबाड़ियां हैं जबकि जरूरत है 4665 आंगनबाड़ियों 
की। इसका मतलब यह है कि केवल बबूका ही ऐसा एक मात्र गांव नहीं है 
जहा आंगनबाड़ी नहीं है। बल्कि कुंजा जैसे हजारों बच्चे इसी गरीबी और 
उपेक्षा के साथ पल-बढ़ रहे हैं। 

मसला यह भी है कि क्‍या 997 केन्द्र भी अपना दायित्व निभा रहे हैं? 
पता चला कि वर्ष 2003-04 में शिवपुरी जिले को आंगनबाडी कार्यक्रम के 
लिये 2.54 करोड़ रुपये का बजट मिला था जिसमें से विभाग ने खर्च किया 
90.9 लाख रुपये यानी केवल 37 प्रतिशत । इस पूरे जिले में 24 में से 2॥ 
महीने पोषण आहार नहीं बंटा था। मुद्दा यह है कि सरकार ने नई नीति के 
तहत स्वयं सहायता समूहों से पोषण आहार की आपूर्ति की व्यवस्था की है। 
समूहों ने आंगनबाड़ी को पोषण आहार तो भेज दिया परन्तु महिला एवं बाल 
विकास विभाग ने उनका भुगतान ही नहीं किया। विभाग यह चाहता है कि 
ठेकेदार ही पोषण आहार की आपूर्ति करें ताकि लेन-देन आसान रहे। अंततः 
समूह ने आपूर्ति बंद कर दी। परिणाम यह हुआ कि सबसे गंभीर कुपोषण का 
सामना कर रहे बच्चों को पोषण आहार नहीं मिला। 

रामजीलाल कहता है अब सरकार के पास कौन जाये? हमें तो सरकार 
हक की मजूरी ही दे दे। तब पता चला कि आदिवासियों के रोजगार के हक 
का मुद्दा भी केवल रामजीलाल या बबूका तक नहीं सिमटा है। यह भी बात 
हुई और बात ही बात में पता चला कि पिछले दो साल में रोजगार और राहत 
की योजनाओं में भुखमरी के शिकार मजदूरों से काम करवाकर सरकार ने 
45.24 लाख दिनों की 8 करोड़ रुपये की मजदूरी का भुगतान ही नहीं किया। 
जैसे बबूका में आंगनबाड़ी न होने का भार देश की केन्द्र सरकार पर उड़ेला 
गया था वैसे ही इस मर्तबा भी यही बता दिया गया कि केन्द्र सरकार ने हमें 
पैसा नहीं भेजा है। एक बार फिर बबूका के आदिवासी अपने गांव की ओर 
लौट पड़े क्योंकि मसला नीति का है। 

फिर एक कदम और आगे बढ़ें तो योजनाओं की विसंगति और सहरियाओं 
की परिस्थिति की मुठभेड़ होती है। सरकार की योजना के अनुसार अब तक 
यह प्रावधान रहा है कि कुआं या ट्यूबवेल खोदने या बैल खरीदने के लिये 
उन्हें बैंक से तत्काल कर्ज दिया.जा सकता है। 'जिस आदिवासी के पास 
जमीन होना-न होना एक मायने रखता हो उसे कुआं-ट्यूबवेल खोदने के 
लिये कर्ज देना सरकार के नजरिये और उसकी कार्यप्रणाली के यथार्थ को 
स्पष्ट करता है।' भूख से मरते आदिवासियों की मजबूरी का लाभ बिचौलियों 
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ने खूब उठाया है। उनसे कागजों पर अंगूठे लगवाकर बैंक से दलालों ने कर्ज 
तो ले लिया और बैंक रिकार्ड में सहरियाओं का नाम दर्ज हो गया। इसका 
एकाध हिस्सा उन्हें भी मिल गया, परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि बिना 
कर्ज लिये ये आदिवासी कर्जदार हो गये और कर्ज न चुका पाने के कारण 
डिफॉल्टर घोषित कर दिये गये। बैरसिया और शंकरगढ़ में रहने वाले क्रमशः 
430 और 36 परिवार आज की तारीख में बैंक के डिफॉल्टर हैं। फिर इसके 
बाद सरकार की लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया 
कि यदि पांच परिवार मिलकर सिंचाई के लिये बोरिंग करवाना चाहते हों तो 
उन्हें सरकार से आर्थिक मदद दी जायेगी। परन्तु शर्त यह है कि उस समूह 
का कोई भी व्यक्ति ऋण के मामले में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसका 
अर्थ यह है कि सहरियाओं को, जिनके लिये यह योजना बनी है, इस योजना 
का लाभ नहीं मिल पायेगा | बबूका उन गांवों में से एक है जहां सरकार विश्व 
बैंक से 500 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर गरीबी हटाने वाली इंदिरा गांधी 
योजना' चला रही है। रामजीलाल भी इस योजना का हितग्राही है। उसने 
गांव के विकास के लिये बने तालाब के काम में 20 दिन मजदूरी की थी परन्तु 
उसका भुगतान भी शिक्षित और सशक्त लोग दबा चुके हैं; सत्ता रामजीलाल 
की गरीबी का हर सिरे से मजाक उड़ाती रही है। 

ऐसे मे कुंजा की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। वह बार-बार बीमार 
पड़ती है और इस मर्तबा शरीर पर लाल-लाल दानों के साथ उसे बुखार आ 
गया | अब तक बबूका के लोग अपने दायरे को बढ़ाने की प्रक्रिया में जुट गये 
थे| उसे लेकर वे जिला अस्पताल पहुंचे। कुंजा को तत्काल दो यूनिट खून 
की जरूरत थी पर यह खून तो वहां उपलब्ध ही नहीं था। वास्तव में प्रचलित 
सिद्धान्त यह है कि जिसे सेवा चाहिये वह खुद व्यवस्था करे और जो सक्षम 
नहीं है वह उसका परिणाम भी स्वयं भोगे। संकट सतही नहीं है। पचास 
परिवारों वाले इसी गांव में, दो साल में, कुंजा की बराबरी के सोलह छोटे बच्चे 
दम तोड़ चुके हैं। 

कुंजा के कमजोर और असुरक्षित जीवन की नींव तो अब तक पड़ चुकी 
है और यह तय है कि उसका पूरा जीवन भी शारीरिक और मानसिक 
बीमारियों की पीड़ा के आस-पास केन्द्रित रहेगा। इसके कारण बिल्कुल 
साफ हैं क्‍योंकि व्यक्ति का मन और मस्तिष्क जन्म के शुरुआती दो वर्षों में 
ही विकसित हो जाता है और यदि उस समय यह धारा बाधित हो जाये तो 
जीवन पर्यन्त उसमें विकास की संभावनायें सीमित हो जाती हैं। 

कुंजा का भाग्य तो वास्तव में मां के गर्भ में ही तय हो गया था। कागजों 
पर दर्ज रंगीन योजनाओं का रंग उसके जवीन में नहीं भरा गया। उसे पोषण 
आहार भी नहीं मिला, पिता पहले खुद की नियति से जूझ रहे थे, अब कुंजा 
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के भाग से जूझ रहे हैं। सरकार ने जो कुछ किया वह स्वयं सिद्ध है। एक 
भी संवैधानिक दायित्व सरकार ने कुंजा के प्रति नहीं निभाया। आंगनबाड़ी 
की जरूरत है पर जरूरत पूरी नहीं की। जहां आंगनबाड़ी है वहां पोषण 
आहार नहीं बंटा, टीके नहीं लगे, भूखे पेट मजदूरों ने मेहनत की पर फल 
कड़वा ही रहा और जंगल भी खतम कर दिया। 

इतना कुछ होता रहा; अखबार चीखते रहे, सर्वोच्च न्यायालय आदेश 
देता रहा, संगठन पसीना बहाते रहे पर दलिया-पंजीरी नहीं बंट पाया। जब 
लोकतंत्र के अलग-अलग मंचों पर सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाये 
जाने लगे तो शिवपुरी जिले में प्रशासन ने तत्परता के साथ एक निर्देश जारी 
किया कि आंगनबाड़ी और जनकल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित किसी 
भी तरह की जानकारी संस्था या संगठन के कार्यकर्ताओं को न दी जाये। 
यदि किसी आंगनबाड़ी की जानकारी सार्वजनिक होती है तो उस कार्यकर्ता 
पर कार्रवाई की जाए | इसका मतलब है कि वास्तव में मुद्दा केवल दलिया-पंजीरी 
का नहीं है यह सवाल तो सत्ता का है। अगर व्यवस्था संघर्ष से बदलती तो 
ताकतवर के अहं को ठेस पहुंचती है। बदलाव की प्रक्रिया अभी बहुत लम्बी 
है और शायद अब संघर्ष करने वालों के साथ कुंजा भी खड़ी होगी, अगर 
जीवित रह पाई तो ! 
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जमीन उसकी दोस्त नहीं, दुश्मन है 
जिसे जीतकर वो आगे बढ़ जाता है 
और छोड़ जाता है पीछे पिता की समा 


मां समान धरती और पिता समान आकाश, 
उसके लिए बेजान बाजारू चीजें हैं 

जिसे वो भेड़ों या चमकते मोतियों की तरह 
ख़रीदता-लूटता और बेच देता है। 
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छतरपुर जिले का जटाशंकर बड़ागांव इस बात का प्रमाण है कि आंगनबाड़ी 
बनाकर ही बच्चों के जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। हमारा 
समाज ही बच्चों के जीवन को संकट में डालने की भूमिका तय करता है। 
जटाशंकर बड़ागांव बहुत गरीब गांव नहीं है, वहों राशन की दुकान और 
आंगनबाड़ी भी है फिर भी वहां पंद्रह दिनों की अवधि में पांच छोटे-छोटे 
बच्चों की मृत्यु हो गई | गांव की परिस्थिति यह है कि वहां आंगनबाड़ी ठाकुर 
समुदाय के मुहल्ले में थी जिसमें दलित बच्चों को प्रवेश करने की अनुमति 
नहीं है, और कई सालों से सरकारी कागजों में तो जटाशंकर बड़ागांव के 
बच्चों का विकास हो रहा है। 

फिर जब बच्चे मर गये तो उनके अधिकारों के लिये संघर्ष शुरू हुआ। 
दबाव पड़ने के बाद आंगनबाड़ी दलितों के मुहल्ले में स्थानांतरित कर दी 
गई। बच्चों की मौत के छह माह बाद वहां पोषण आहार पहुंचा। वह भी 
थोड़ा नहीं; 46 क्विंटल। दलित मुहल्ले में ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें 6 
क्विंटल पोषण आहार रखा जा सके। ऐसी स्थिति में इसी मोहल्ले में रहने 
वाले आदिवासी परिवार के यहां आंगनबाड़ी खोल दी गई, पर एक शर्त पर | 
शर्त यह थी कि कोई भी दलित बच्चा या दलित गर्भवती महिला उस 
आदिवासी परिवार के दरवाजे में प्रवेश नहीं करेगी। और आज की स्थिति 
यह है कि दलित बच्चे और महिलायें आते हैं और आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर 
गली में अपने बर्तन रख देते हैं, सहायिका आती है और दूर से ही पोषण 
आहार पटककर चली जाती है। 

कई बार ऐसा लगता है कि हमने वर्षों पूर्व जिन अध्यायों का अध्ययन 
किया था, आज हमारे मानस पटल पर उनकी स्मृतियां शेष नहीं रह गई हैं। 
किन्तु जब वे अध्याय या अध्याय से जुड़े कुछ प्रकरण हमारे समक्ष आते हैं 
तो उन्हें सम्बद्ध करना आसान हो जाता है। अब यदि कक्षा 5 की उस कहानी 
का जिक्र मध्यप्रदेश के वर्तमान संदर्भों में करें तों वह बड़ी प्रासंगिक जान 
पड़ती है, जिस कहानी का नाम है 'अंधेर नगरी; चौपट राजा' | यहां अंधेरे से 
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तात्पर्य दिया तले अंधेरे से है और चौपट राजा यानी ऐसी सरकार जिसके 
अपने राज्य में क्या हो रहा है वह नहीं जानती या जानते हुये भी अनजान 
बने रहना उसकी नियति हो। सत्तारूढ़ दल, खिलाड़ी कोई भी हो, मोहरे 
वही हैं, पैंतरे वही हैं और अधिकतर मामलों में तो परिणाम भी वही | कई बार 
सरकारों का यह खेल टेस्ट क्रिकेट से प्रेरित भी लगता है जिसमें सरकार जीते 
नहीं तो हारे भी नहीं और ड्रा कराने की जद्दोजहद में सरकार अपना सारा 
. पसीना बहा दे। 
:< अब उपरोक्त प्रपंच को मध्यप्रदेश में कुपोषण की स्थिति के संदर्भ में देखें 
तो हमारे समक्ष ऐसी तस्वीर आती है कि जिसकी कल्पना भी कंपा देने वाली 
है। चहुंओर कुपोषण से होती मौतें, कुपोषित बच्चे, बाल मुत्यु दर में बढ़ोतरी, 
बाल स्वास्थ्य का गिरता स्तर कुछ ऐसे सूचक हैं जो अंधेर नगरी को चरितार्थ 
करते हैं। साथ ही इन सूचकों को लेकर सरकार का वही पुराना राग कि 
राज्य में कोई भी मौत कुपोषण से नहीं हुई है। हम भी यह मानते हैं कि मौतें 
कुपोषण से नहीं होती हैं अपितु कुपोषण रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता 
है और बच्चों की रोगों से लड़ते-लड़ते ही इहलीला समाप्त हो जाती है। 
मध्यप्रदेश में जहां-जहां बाल संजीवनी अभियान अपनी सफलता के परचम 
लहरा रहा है वहीं पर बच्चों की कुपोषण से मौतें हो रही हैं और अभियान 
की सफलता कोने में दुबक कर मुंह चिढ़ाती है। इस प्रसंग से एक और बात 
स्पष्ट रूप से स्थापित होती है कि आंकड़ों की कालाबाजारी से तस्वीर धुंधली 
की जा सकती है, रंगों को फीका किया जा सकता है किन्तु तस्वीर के 
अस्तित्व को चुनौती नहीं दी जा सकती है। 

प्रदेश में 44.7 फीसदी बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं यानी तीन लाख 
छब्बीस हजार बच्चे। नित नये समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। स्थिति और 
विकराल होती जा रही है। विदिशा जिले की गंजबासौदा तहसील में कुपोषण 
का मोर एक बार फिर नाचा तो जंगल में दंगल की स्थिति निर्मित हो गई 
और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से मोरों के नाचने की इस फाईल को दबाने में जुट 
गया। ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में इस तरह की घटनायें पहली बार हुई हों। 
अपितु एक निश्चित अंतराल में यहां कुपोषण से होने वाली मौतों के मामले 
सामने आते रहे हैं। मगर अफसोस कि इस मामले में कभी ठोस कदम नहीं 
उठाये गये और बार-बार गिरकर भी संभलने की सुध किसी ने नहीं ली। 

प्रशासन गंजबासौदा के विशेष प्रकरण में इस तरह की घटनाओं को 
किन्हीं और मुद्दों से जोड़ते हुये महिमामंडित कर वास्तविक तथ्यों को 
नजरअंदाज करने की कोशिश में लगा रहता है। यहां सहरियाओं के संदर्भ 
में हर बार पत्थर खदानों से अवैध उत्खनन के आरोप लगाये जाते रहे हैं और 
मामलों को दबाने की कोशिशें भी की जाती रही हैं। वास्तविकता यह है कि 


20 बचपन की भुखमरी 


यहां जंगल नहीं है और उनसे जंगल का नाता टूट चुका है, केवल पत्थर 
खदानें ही रोजगार का एकमात्र स्रोत हैं। इन्हें भी बंद कर दिया जाता है 
किन्तु उनके वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं की जाती है। इस पूरे प्रपंच 
में भोजन का संघर्ष. और भी कठिन हो जाता है और इसकी सर्वाधिक आंच 
बच्चों पर आती है तथा पर्याप्त पोषण आहार न मिल पाने की दशा में बच्चे 
कुपोषित हो जाते हैं। 

हास्यास्पद यह भी है कि जहां कुपोषण से मौतों के मामले सामने आते 
हैं वहां प्रशासन सक्रिय हो जाता है। तत्कालीन / अस्थाई उपाय कर दिये 
जाते हैं, जिसे पैच वर्क की संज्ञा देना अतिशयोक्ति नहीं होगी जबकि 
आवश्यकता दृष्टिकोण में परिवर्तन कर नीतिगत परिवर्तन की है। इस तरह 
के प्रयासों से “कहीं धूप कहीं बदरा' वाली कहावत चरितार्थ होती है साथ 
ही यह सवाल भी खड़ा करती है कि 'क्या बेहतर जीवन जीने के लिये पहले 
कुछ लोगों को मरना होगा? 

हाल ही में गंजबासौदा में कुपोषण से 6 बच्चों की मौत का मामला पुनः 
सामने आया। प्रशासन ने अपनी आदत के मुताबिक अपनी स्पष्ट राय दी कि 
मौतें कुपोषण से नहीं अपितु सामान्य बीमारी से हुई हैं। और तो और इस 
प्रकरण में महिला एवं बाल विकास विभाग के आला अफसर का जांच 
प्रतिवेदन भी सामने आया जिसमें इस तरह की किसी भी घटना को सिरे से 
खारिज किया गया था। इस पूरे प्रकरण को देखने, जानने व समझने के 
उद्देश्य से भोजन का अधिकार अभियान के सहयोगियों ने स्थल पर जाना 
चाहा | तथ्यान्वेषण दल की यह बड़ी रोचक यात्रा रही और जिससे हमें काफी 
सीख भी मिली | 

इस प्रकरण के बाद प्रशासन ने दबी जुबान में यह स्वीकारा कि 
सम्बन्धित क्षेत्रों में कुपोषण की स्थिति गंभीर है और तत्काल राहत की घोषणा 
कर डाली | सवाल यह है कि इस तरह के प्रकरणों को हमेशा नकारने वाली 
सरकार आखिर कैसे स्वीकारने वाली स्थिति में पहुंची? दरअसल यह एक 
चरणबद्ध प्रक्रिया है और इसको समझना आवश्यक है। हम इस रोचक यात्रा 
के जमीनी अनुभवों को सभी के साथ बांटना चाहते हैं ताकि इस तरह के 
प्रकरणों में हमारे प्रयास संदर्भ का कार्य कर सकें और वास्तविक तथ्य सामने 
आ सकें। मूलतः इसे 'सीख का दस्तावेज” कहा जाना ही उचित होगा। 

जब आप रास्तों से गुजरते हैं तब नहरिया गांव के हर घर में पुरुष अपने 
बच्चों को सीने से लगाये दुलार करते हुऐ नजर आता है। उसके थपथपाने 
का अंदाज बच्चे के प्रति उसकी संवेदनशीलता, चिंता और मजबूरी की दास्तां 
बयां करता है। वह जानता है कि भूख और गरीबी के विकराल आपदा की 
कुदृष्टि उनके गांवों पर पड़ी है। आधुनिक विकास के उच्चतम स्तर को 
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हासिल करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुये हमने यह भी नहीं देखा कि हमारे 
साथ कौन-कौन हैं और इस उन्‍नति के लिये हम क्‍या कीमत चुका रहे हैं। 

सरकार, जनकल्याणकारी राज्य की बुनियादी जरूरतों की निगरानी 
करने और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक रूप से 
अधिकृत है। परन्तु इसी जनकल्याणकारी राज्य के विदिशा जिले में नहरिया, 
खजूरी, लामन्या, लहदरा, कंजना और भिलाया जैसे गांव हैं जहां जीवन-यापन 
के अवसरों के अभाव, व्यवस्था की निष्क्रितता और विकल्पों के अभाव में 
बच्चे, वृद्ध और महिलायें भुखमरी के कारण लगातार दम तोड़ते रहे हैं। 

खजूरी गांव के दरयाव सिंह कहते हैं, आखिर कब तक लड़ें ? मेरी दो 
वर्ष की बेटी सोनम ने दो दिनों तक सांवा घास की रोटी पानी से निगली और 
तीसरे दिन उसकी हालत इतनी बिगड़ी कि फिर उसने आंख नहीं खोली |' 
इलाज के लिये जाने की बात पर उन्होंने कहा कि कोई बीमारी होती तो 
इलाज कराते, भूख का कोई इलाज थोड़े होता है। 

यह माना जाता है.कि आदिवासी समाज आमतौर पर मृत्यु को प्रकृति 
की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में स्वीकार करता है। परिवार में मृत्यु होने 
पर वह असामान्य विलाप नहीं करता है बल्कि मृत्यु की घटना के प्रति अपने 
दायित्व का निर्वहन पूर्ण रूप से करने के प्रयास में जुट जाता है। परन्तु विगत 
तीन माह से प्रदेश के विभिन्‍न जिलों में सहरिया आदिवासी समुदाय में हो 
रही मौतें कंवल प्रकृति की प्रक्रिया के एक चरण का हिस्सा नहीं है बल्कि 
यह इंसानी समाज में व्यवस्था और राज्य की गैरजिम्मेदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। वहीं दूसरी ओर चूंकि आदिवासी समाज इस तरह प्रतिक्रिया भी व्यक्त 
नहीं करता है इसलिये सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने 
की पहल नहीं की। 

घटना घट चुकी है, लोग मर चुके हैं और लोकतंत्र का सम्मान करते हुए 
शासन-प्रशासन ने 'राहत' की औपचारिकता पूरी करनी शुरू कर दी है। 
आंकड़े बताते हैं कि ग्वालियर संभाग के शिवपुरी एवं गुना जिले में अब तक 
72 लोगों की मृत्यु टीबी, खसरा, उल्टी-दस्त, मलेरिया, निमोनिया, एनीमिया 
जैसी बीमारियों से हो चुकी है। इनमें ज्यादातर महिलायें, बच्चे और वृद्ध हैं। 
इस स्तर पर बीमारी पनपने का सबसे बड़ा कारण है कुपोषण। इन क्षेत्रों में 
भी प्रदेश के अन्य जिलों की तरह जनकल्याणकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और 
रोजगार से सम्बन्धित 49 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके 
बावजूद गुना और शिवपुरी जिलों में जीवन के बुनियादी अधिकारों के हनन 
के अमानवीय मामले तेजी से सामने आने लगे हैं। 

सूखे, अकाल और प्रशासन की व्यवस्था से बने अमानवीय त्रिकोण के 
बीच गरीब, उपेक्षित और अधिकार विपन्न समुदाय दुखदायी मौत से जूझ रहा 
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है। इसका कारण केवल खाद्यान्न की कमी से उपजी भूख ही नहीं बल्कि 
शोषण, असमानता और अधिकारहीनता से उपजी परिस्थितियां भी हैं। इन 
तमाम गांबों को भी वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 
मध्याहून भोजन, पोषाहार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार 
योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है; फिर भी राज्य का यह हिस्सा 
भुखमरी और कुपोषण का शिकार होता रहा है। 

पंचायती राज और ग्राम स्वराज की आदर्श व्यवस्था इन गांवों में भी लागू 
है परन्तु डोबा पंचायत के किसी गांव में इसके प्रावधान धरातल पर नजर नहीं 
आते हैं। यहां पर ग्राम सभा की बैठक का मतलब पंचायत के प्रभावशाली 
और संपन्न समुदाय के 42 लोगों की बैठक माना जाता है। ये लोग पंचायत 
के प्रतिनिधि हों, चाहे न हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्राम सभा के 
वास्तविक सदस्य यानी गांव के लोग भी उन्हें ही अपना सरपंच मानते हैं। 
स्थाई समितियों का गठन तो एक अलग बात है, किसी को यह भी पता नहीं 
है कि इस तरह की किन्‍्हीं समितियों का गठन किया जाना जरूरी है और 
गांव के विकास की जिम्मेदारी इन्हीं सात समितियों की होती है। यदि ग्राम 
स्वराज की अवधारणा क्रियान्वित हो पाती तो निश्चित रूप से यहां का 
नागरिक सरकार और प्रशासन से सवाल पूछता, अपने अधिकार के लिए 
संघर्ष करता और जन कल्याणकारी राज्य की परिभाषा को चरितार्थ कर पाने 
में सक्षम हो जाता। 

बांसेड़ पंचायत की कहानी भी रोचक है। इस पंचायत में मानव विकास 
के नाम पर विगत आठ वर्षों में केवल खडंजा और नालियों के निर्माण के कार्य 
हुए हैं। बहरहाल स्कूल की इमारत भी बनी, उसमें 45 बच्चों को पंजीकृत भी 
किया गया परन्तु विगत तीन वर्षो में शिक्षक ने कुल मिलाकर सोलह बार 
स्कूल का भ्रमण किया है। विकास के अन्य कार्य क्यों नहीं होते, इसके बारे 
में बांसेड़ के पूर्व सरपंच करनसिंह कहते हैं कि जिस काम के आदेश जनपद 
से आयेंगे वही तो होंगे, दूसरा काम कौन करेगा? वे बताते हैं कि पंचायत के 
तीनों गांवों में आंगनबाड़ियां तो हैं परन्तु पोषाहार कभी-कभार ही बंटता है। 

गंजबासौदा तहसील के इन गांवों में पचास सालों से रह रहे आदिवासी 
(सहरिया) और हरिजनों को रोजगार (काम) के अभाव से पैदा हुई स्थितियों 
का सामना करने के लिये गैर-मामूली व्यवहार का सामना करना पड़ा। तीन 
माह तक ये लोग सांवा घास, समा के बीज, जूही और फांग की भाजी का 
भोजन करते रहे हैं। रबी की फसल के दौरान अभाव की स्थिति होने पर 
आदिवासी समुदाय सांवा घास (एक किस्म की वनस्पति) से अपनी जरूरतें 
पूरी करता रहा है। यह घास अपने आप भी उगती है और उगाई भी जाती 
है। परन्तु कृषि के बदलते व्यवहार और रसायनों के प्रयोग के कारण इस 
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वनस्पति का चरित्र भी बदला है जिसका प्रभाव इस तरह से सामने आ रहा 
है । 

इस क्षेत्र के लोग विगत पांच दशकों से यहां बसे हुए हैं। शुरू के 20 
सालों तक गांव वाले जंगल के उत्पादों और लकड़ी को बाजार में बेचकर 
जीवन यापन करते रहे, फिर जंगल भी खत्म हो गया। इसी दौरान यहा 
पत्थर की खदानों में आर्थिक उन्‍नति के व्यापक अवसर देखे जाने लगे और 
अवसर पहचानने वाले संपन्न ठेकेदारों ने सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों 
के साथ मिलकर पत्थर उत्खनन का काम अवैध रूप से शुरू कर दिया। 
इससे इन गांवों के आठ सौ परिवारों को जीवनयापन के साधन के रूप में 
मजदूरी मिलने लगी। 

जंगलों के संरक्षण के सम्बन्ध में इसी वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के एक 
निर्णय के बाद सरकारी सक्रियता बढ़ने से यहां की खदानों का काम जुलाई 
2002 में बंद हो गया। जिसके कारण आदिवासियों और हरिजनों के पास 
जीवन-यापन के साधनों के विकल्प समाप्त हो गये। सड़क से दूर भीतरी 
इलाकों में बसे इन गांवों के लोगों के पास रोजगार के कोई अन्य साधन नहीं 
थे। नहरिया के गप्पू सिंह कहते हैं कि मजदूरी के लिये गंजबासौदा जाना 
भी कठिन हो गया था, वहां पहुंचने में ही चार घंटे लग जाते हैं तो इतनी 
देर से मजदूरी कौन देगा। खदानों पर काम करते हुये मजदूरी के रूप में 
ग्रामीणों को 50 से 90 रुपये (जैसा ये कहते हैं) प्रतेदिन मिल जाते थे। यह 
काम इतना व्यापक था कि वर्ष भर उत्खनन का काम चलता रहता था। 
हालांकि वास्तविकता का एक पहलू यह भी है कि इन गांवों के लोग बंधुआ 
मजदूर के रूप में भी काम करते रहे हैं। पहले खदान के ठेकेदार ग्रामीणों को 
ऋण के रूप में सहायता देते हैं फिर सुनियोजित तरीके से उन्हें बंधुआ बना 
लेते हैं। जब इन खदानों का काम बंद हुआ तब बुनियादी जरूरतों को पूरा 
करने के लिये आदिवासी महिलाओं ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और श्रद्धा 
की प्रतीक रही बिछुडी, पायल और कान की बालियों को बाजार में बेच 
दिया | अपने बच्चों के इलाज और भूख की पीड़ा ने उन्हें ऐसा करने के लिये 
मजबूर कर दिया। जब इस साधन की सीमायें भी खत्म हो गई तो गांव के 
लोगों ने पेट की जरूरत पूरा करने के लिये सांवा घास और समा के बीज 
का सहारा लिया, जिसे खाकर बच्चे और वृद्ध गंभीर रूप से बीमार होने लगे 
और कई लोगों की मौत भी हो गई। समा के बीज की तासीर ठण्डी होती 
है जिसे खाकर गंभीर सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी और दस्त से बच्चे पीडित 
होते गये। यही उनकी मौत का कारण बना। 

अभी समस्‍या का तात्कालिक सामना करना सरकार की प्राथमिकता है। 
क्षेत्र में 30 अक्टूबर से आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये डेढ़ 
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लाख रुपये की लागत से रोजगार मूलक कार्य शुरू किये गये हैं। अब गांव 
में सड़क बन रही है और खंती निर्माण का कार्य हो रहा है। परन्तु यह काम 
कब तक रहेगा इसका आकलन करना संभव नहीं है। ऐसा लगता है कि 
खानापूर्ति करके स्थिति को संभालने के प्रयास किये जा रहे हैं। निमोनिया, 
तपेदिक, बुखार, खांसी, उल्टी और दस्त के प्रकोप के बाद गांवों में खुले हाथों 
दवाओं का वितरण किया गया है। अब हर घर में मलेरिया, टीबी जैसी 
बीमारियों की दवायें मिल जायेंगी। जिनके बारे में उन्हें निर्देश दिये गये हैं 
कि खाना खाने के बाद दवायें नियमित रूप से दूध के साथ लें, पहले खाना 
और फिर दूध... । 

भूख और कुपोषण के कारण हुई इन मौतों से सरकार और उनके 
विशेषज्ञ खास इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सरकार का कथन है कि आदिवासियों 
और हरिजनों की मौत भूख या कुपोषण के कारण नहीं बल्कि अलग-अलग 
बीमारियों क॑ कारण हुई है। जहां एक ओर सरकार यह कह रही है वहीं 
दूसरी ओर इन छह गांवों में डेढ़ सौ क्विंटल गेहूं आनन-फानन बांटा जा रहा 
है। बुखार, उल्टी-दस्त, खांसी, गैस्ट्रोएन्ट्राईटिस, टीबी, निमोनिया की दवाइयां 
बांटी जा रही हैं। जबकि साबित हो चुका है कि पर्याप्त भोजन न मिलने पर 
व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, तब यही बीमारियां 
उसे सबसे पहले जकड़ती हैं। 

इस घटना के बाद भी व्यवस्था के स्तर पर इस बात को महसूस नहीं 
किया जा रहा है कि राज्य के एक बड़े वर्ग को स्थाई रोजगार के अवसर 
उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सरकार ने सबसे पहला काम भुखमरी को 
नकारने का किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य के लोगों के जीवन की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये दिये गये आदेशों के पालन के कोई संकेत 
यहां नजर नहीं आते हैं। मूडरी पंचायत और नहरिया, दोनों पंचायतों में 
सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने 
वाले सूचना पत्र नहीं लगे थे, न ही योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित 
किया गया है। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के नजरिये से मातृत्व 
सहायता योजना सबसे अहम्‌ है परन्तु किसी पंचायत में इसके बारे में कोई 
पहल नहीं की गंई। यहां बच्चों के बाद वृद्ध भुखमरी के सबसे ज्यादा शिकार 
हुये हैं, लेकिन योजनाओं के मापदण्डों की विसंगति का बिल्कुल साफ नजारा 
देखने को मिलता है। खजूरी गांव के सत्तर वर्षीय वृद्ध दलू के दो पुत्र हैं परन्तु 
उनके साथ कोई नहीं रहता है। इतना ही नहीं वें उनके साथ अमानवीय 
व्यवहार भी करते हैं। उस वृद्ध के शरीर पर गहरी चोटों के निशान हैं। वह 
रोजगार कर पाना तो दूर अपने पैरों पर खडे हो पाने की स्थिति में भी नहीं 
है और कभी-कभी कहीं से खाने की व्यवस्था करके जीवन की औपचारिकता 
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पूरी कर रहा है। परन्तु निराश्रित पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन योजना का वह 
पात्र नहीं है क्योंकि उसके दो बेटे हैं। यह पात्रता तय करने का अधिकार 
सरकार ने लिया है जिसके दायरे से दलू जैसे वृद्ध निकलकर मृत्यु के करीब 
पहुंच जाते हैं। जब दलू मर जायेगा तब यह नहीं कहा जायेगा कि वह शोषण 
और उपेक्षा का शिकार हुआ बल्कि यह कहा जायेगा कि उसकी तो उम्र हो 
गई थी। मूडरी के सरपंच अखम सिंह मैना मानते हैं कि उसे पेंशन मिलनी 
चाहिए परन्तु मापदण्ड उन्हें यह अधिकार नहीं देते हैं। 
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. “यह एक ऐसा चक्र है जिसके चंगुल में बच्चे अपनी मां के 
गर्भ में ही फस जाते हैं। उनके जीवन की नियति दुनिया में 
. जन्म लेने के पहले ही तय हो जाती है। यह नियति लिखी 
जाती है गरीबी और भुखमरी की स्याही से। इसका रंग स्याह 
स होता है और स्थिति गंभीर होने पर जीवन में आशा 
की किरणें भी नहीं पनप पाती हैं। कुपोषण के मायने होते हैं 
आयु और शरीर के अनुरूप पर्याप्त शारीरिक विकास न होना 
स्‍तर के बाद यह मानसिक विकास की प्रक्रिया को भी 
अवरुद्ध करने लगता है। बहुत छोटे बच्चों, खासतौर पर जन्म 
से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों को भोजन के जरिये 
पर्याप्त पोषण आहार न मिलने के कारण उनमें कुपोषण की 
समस्या जन्म ले लेती है। इसके परिणामस्वरूप बच्चों में रोग 
प्रतिरोधक क्षमता का हास होता है और छोटी-छोटी बीमारियां 
उनकी मृत्यु का कारण बन जाती हैं।" 
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गरीबी के कई चेहरे होते हैं और इसका सबसे भयावह चेहरा उस स्थिति में 
नजर आता है जब बच्चों के बुनियादी अधिकारों का हनन होता है। वे तो 
रणनीति भी नहीं जानते हैं, उन्हें नहीं पता है कि संघर्ष कैसे करना है और 
अंततः उनका बचपन गुजरता है भूख, शोषण और गंदगी भरे माहौल के बीच | 
ऐसे में अच्छे जीवन के लिए अवसरों की उपलब्धता का सवाल ही सबसे 
महत्त्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि बच्चे उन अवसरों 
का लाभ उठा पाने की स्थिति में हैं भी या नहीं? यदि ऐसे में उन्हें संरक्षण 
पूर्ण माहौल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो हम उन्हें जाने-अनजाने शोषण 
के एक सतत चलने वाले दुष्चक्र में फंसाते चले जाते हैं। 

यह किसी वयस्क फिल्‍म के रंगीन दृश्य की तरह एक रोमांचित कर देने 
वाला मुद्दा तो नहीं है किन्तु इसकी गंभीरता उससे कई गुना ज्यादा है। भारत 
में बच्चों के बुनियादी अधिकारों का हनन जिस स्तर पर हो रहा है उसके प्रति 
समाज और व्यवस्था दोनों को अपनी जवाबदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। 
विकास की परिभाषा में मौजूद संशय की स्थिति के कारण यह देखा जा रहा 
है कि अभी बच्चों के जीवन पर अस्तित्व का संकट यानी जीवित रहने का 
सवाल ही सबसे अहम्‌ सवाल है। अपने घर के आस-पास, मुहल्ले में ही 
किसी भी बच्चे की मौत का कारण हमें दस्त, खांसी या बुखार ही नहीं मानना 
चाहिए, बल्कि यह जान लें कि राज्य और समाज मिलकर उसकी हत्या को 
नैसर्गिक मृत्यु साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि राज्य संविधान के 
जरिये यह जिम्मेदारी लेता है कि उसके संरक्षण में कोई भूख से नहीं मरेगा, 
बच्चों को पीने के लिये पानी, शिक्षा के लिये शिक्षक और स्कूल, बीमारी के 
इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधायें, रहने के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध 
कराया जायेगा, और इस दावे के बावजूद बच्चे कुपोषण के कारण मरते हैं, 
गरीबी से निपटने के लिये खतरनाक उद्योगों में काम करके जान गंवाते हैं 
या फिर उन्हें टीके ही नहीं लग पाते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं 
हो सकती है कि राज्य (सरकार) के खुले कारावास (समाज) में बंदियों (बच्चों) 
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की हत्या हो रही है। 

यह सरकार का मामला है, कि बच्चों को उनके बुनियादी अधिकार का 
उपयोग करने के अवसर कैसे उपलब्ध कराती है? निजी स्कूल और स्वास्थ्य 
सुविधाओं के निजीकरण से या उन पर सरकारी नियंत्रण से? अब संयुक्त 
राष्ट्र संघ की बच्चों की संस्था यह कह रही है कि भारत के हर 400 में से 
8 बच्चे के पास साल से ज्यादा जीवित रह पाने की बहुत कम संभावनाएं 
हैं क्योंकि भारत सरकार अपने कुल खर्चे का केवल 2 फीसदी हिस्सा स्वास्थ्य 
सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये खर्च करती है जबकि हथियारों पर 46 
फीसदी व्यय का बजट होता है। किसी भी समाज में कुपोषण और शिशु 
मृत्युदर का इस बजट विश्लेषण से सीधा सम्बन्ध है। केवल दो फीसदी व्यय 
करने के कारण भारतीय समाज के 64 प्रतिशत बच्चे कम वजन और कुपोषण 
के शिकार हैं जबकि दूसरी ओर अमेरिका और इंग्लैंड क्रमश: स्वास्थ्य पर 22 
और 45 प्रतिशत व्यय करते हैं। इतना ही नहीं श्रीलंका 6 प्रतिशत, जाम्बिया 
43 प्रतिशत व्यय करते हैं। विकासशील देशों ने यह स्वीकार किया है कि 
यदि लोग कमजोर और बीमार हैं तो विकास की राह ज्यादा कठिन होगी। 

भारत की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दृष्टि पत्र में यह 
अधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया है कि भुखमरी, कुपोषण, आयोडीन 
और विटामिन ए की कमी के कारण पैदा होने वाली बीमारियां सबसे बड़ी 
चुनौती हैं और इसके लिये छोटे-छोटे नहीं बल्कि व्यापक और सघन प्रयास 
करने की जरूरत है। इन प्रयासों के अन्तर्गत जरूरी है कि खाद्यान्न सुरक्षा 
के मद्देनजर मोटे अनाजों और दलहनों का उत्पादन बढ़ाया जाये ताकि गरीबी 
रेखा के नीचे रहने वाले 35 करोड़ लोगों की खाद्यान्न और पोषण सम्बन्धी 
जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसी दृष्टिपत्र में योजना आयोग ने यह 
घोषणा की थी कि कुपोषण के शिकार बच्चों और गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य 
सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पोषण आहार की उपलब्धता 
पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा। यह सपना देखे तीन साल गुजर चुके हैं, 
पर उपलब्धि यह है कि इन तीन सालों में कुपोषण, खसरे, आंत्रशोथ और 
श्वास संक्रमण के कारण बच्चों की मौतों की संख्या लगातार बढ़ी है। विश्व 
स्वास्थ्य संगठन, डेमोग्राफिक एण्ड हैल्थ सर्वे और यूएन.डी.पी के हवाले से 
यूनीसेफ की रिपोर्ट यही खुलासा करती है कि अब भी 40 प्रतिशत महिलाओं 
को गर्भावस्‍था के दौरान स्वास्थ्य जांच का अधिकार मयस्सर नहीं है और 57 
प्रतिशत महिलाओं का प्रसव अप्रशिक्षित दाईयां करवाती हैं। इसका परिणाम 
यह होता है कि दस हजार में से 54 महिलाएं प्रसव के दौरान दम तोड़ देती 
हैं। इस आंकड़े को इस नजर से देखना चाहिये कि 54 बच्चे और इतने ही 
परिवार मातृत्व और संरक्षण से वंचित रह जाते हैं। 
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भारत में छः: लाख चिकित्सक हैं, जिन्हें कौशल संपन्‍न बनाने की वकालत 
योजना आयोग ने की है परन्तु इस व्यावहारिक पहलू पर उनकी कोई ठोस 
योजना नहीं है कि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में जाकर काम करने के 
अनिच्छुक चिकित्सकों को कैसे वहां भेजा जायेगा? यह एक गंभीर मामला 
है कि नियुक्ति तय हो जाने के बाद भी 37 प्रतिशत डॉक्टरों ने ग्रामीण 
इलाकों में सेवायें देना शुरू नहीं किया जबकि शेष में से 44 प्रतिशत इस काम 
को अपने जीवन का अभिशाप मानते हैं। ऐसे में यदि लोग 43 लाख से ज्यादा 
की संख्या में गांवों में काम कर रहे नीमहकीमों, ओझाओं, और वैद्यों की शरण 
में जाते हैं तो इसे गांवों के पिछडेपन का नहीं बल्कि विकसित गैरजवाबदेह 
शहरी व्यवस्था और विकास की नई परिभाषा की असंवेदनशीलता का प्रमाण 
माना जाना चाहिये। इसी व्यवस्था में यह तो माना गया कि परिवार की 
स्थिति कुछ भी हो, बच्चों के बेहतर शारीरिक-मानसिक विकास के लिये 
बिना किसी भेदभाव के 300 कैलोरी, 8-42 ग्राम प्रोटीन, विटामिन 'ए' और 
लौह तत्व अतिरिक्त रूप से मिलना चाहिये। इसी की उपलब्धता को 
सुनिश्चित करने के लिये दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत बाल विकास 
कार्यक्रम हमारे यहां चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5662 परियोजनाओं 
को स्वीकृति मिली है जिनमें से 544 अभी क्रियान्वित हो रही है। इस 
परियोजना के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जहां सामान्य क्षेत्र में 
4000 और आदिवासी क्षेत्र में 700 की जनसंख्या होगी वहां एक आंगनबाड़ी 
केन्द्र खोला जायेगा। इस केन्द्र से बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं 
को पोषण आहार और स्वास्थ्य सेवायें मिलेंगी। सोच बहुत ही आदरणीय है 
पर सरकारी सांख्यिकी की सबसे बड़ी शिकार भी। आदिवासी क्षेत्रों में 700 
की जनसंख्या होने का मतलब होता है 4 से 9 किलोमीटर का जंगल और 
पहाड़ी इलाका | अब अगर छह साल की उम्र तक के बच्चों को आंगनबाड़ी 
जाना हों तो एक गरीब परिवार के एक व्यक्ति को अपनी रोजी-रोटी दांव 
पर लगाकर रोज आंगनबाड़ी जाना होगा। इतना ही नहीं कई जगहों के 
अनुभव बताते हैं कि गांवों में जनसंख्या तो 700 या 4000 नहीं है, परन्तु 
जरूरतमंद बच्चों की संख्या 400 से ज्यादा है। फिर भी वहां आंगनबाड़ियां 
नहीं हैं और कुपोषण की जड़ें दिन-प्रतिदिन गहरी होती जा रही हैं। भारत 
सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सर्वेक्षण के ही अनुसार देश में 44 
लाख आंगनबाड़ियों की आवश्यकता है परन्तु अब तक केवल 6 लाख 
आंगनबाड़ियां ही स्वीकृत हैं। बच्चों के लिये हो रहे प्रयास कितने नाकाफी 
हैं, इसका पता इस तथ्य से भी चलता है कि भारत में 3.4 करोड़ बच्चों को 
ही संरक्षण दे रहे हैं। जबकि 46.5 करोड़ बच्चों को हर रोज मदद की जरूरत 
है। स्थिति साफ है कि न तो हर गांव, मजरे और मोहल्ले में आंगनबाड़ी खुली 
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है न ही हर पात्र बच्चा इसका लाभ ले पा रहा है। 

सपनों और सच्चाई में अभी बहुत अंतर है। पर वास्तविक स्थिति को 
नजरंदाज करना अपने समाज के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। 
हर साल लाखों बच्चों का ऐसे कारणों से मौत के मुंह में जाना, जिन्हें दूर 
करके बच्चों को बचाया जा सकता है, व्यवस्था की सोच पर बड़ा सवाल 
खड़ा करता है। ऐसे में जरूरी है कि गरीबी और शोषण की अवधारणा को 
परिवार की आय के नजरिये से न देखा जाये। बल्कि बच्चों के अधिकारों की 
उपलब्धता गरीबी उन्मूलन नीतियों के केन्द्र में होना चाहिए। यह कोई बच्चा 
भी नहीं चाहेगा कि वह कमजोर और अपंग होकर किसी आश्रम से रोटी 
हासिल करे। बच्चा चाहता है कि वह आत्मनिर्भर हो। 
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एक प्रदेश में कुपोषण की स्थिति 


मध्यप्रदेश में कुपोषण और खसरे के कारण हुई सैकड़ों बच्चों की मौतों ने एक 
बार फिर यह स्पष्ट किया है कि कुपोषण के शिकार बच्चे संक्रामक (किन्तु 
बचाव योग्य) बीमारियों के चंगुल में आसानी से फंसते जा रहे हैं। यह एक 
ऐसा मसला है जिस पर सरकारी उपलब्धियों के नित नये दावे किये जाते 
रहे हैं। वर्ष 2000 से अब तक सात बार सरकारी विभाग कुपोषण को समाप्त 
करने के लिए 'अभियान' चला चुका है। राज्य की मान्यता यह है कि एक 
सप्ताह की औपचारिकता पूरी करने वाले अभियान से इस गंभीर समस्या को 
समाप्त किया जा सकता है। लम्बे अरसे के बाद भी जब सरकार ने कुपोषण 
की गंभीरता को स्वीकार नहीं किया तब भूख और कृपोषणजन्य बीमारियों 
के शिकार बच्चे जीवन की लड़ाई हारने लगे। इसके बावजूद इस संकट को 
औपचारिकता पूरी करने के नजरिये से देखा गया। 

चिकित्सा विज्ञान यह कहता है कि जन्म के समय ढाई किलो से कम 
वजन होने पर बच्चे के कम उम्र में ही मर जाने की संभावना तीन गुना बढ़ 
जाती है और जब बच्चों को सामान्य से दो गुना अतिरिक्त पोषाहार के 
साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधायें नहीं मिलती हैं तो पांच वर्ष तक पहुंचते-पहुंचते 
मृत्यु की संभावना बीस गुना बढ़ जाती है। मध्यप्रदेश में जहां भी आदिवासी 
समुदाय निवास करता है वहां बच्चों के दस्त और खसरे से मरने के मामले 
सबसे ज्यादा सामने आये हैं क्योंकि कुपोषण का स्तर बढ़ने पर खसरे और 
दस्त से होने वाली मौतों की दर सामान्य से चार सौ गुना बढ़ जाती है। मध्य 
प्रदेश के शिवपुरी और श्योपुर जिलों में अब कुपोषण का प्रकोप अपना असर 
दिखाने की स्थिति में आ गया है। कारण स्पष्ट है कि उसके जीवन की 
सीमायें जन्म से ही सिकुड़ना शुरू हो जाती है। पारम्परिक रूप से जीवनयापन 
के मामले में आदिवासी जंगल की सम्पदा पर निर्भर रहे हैं। परन्तु जंगलों के 
विनाश ने उन पर नकारात्मक प्रभाव डाला और उन्हें वैकल्पिक संसाधन 
उपलब्ध नहीं हों सके। यह स्थापित हो चुका है कि इस वर्ष मुरैना, खण्डवा, 
बड़वानी, दमोह और छतरपुर जिलों में व्यापक स्तर पर कुपोषण से बच्चों की 
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मृत्यु हुई है। इसके बाद भी राज्य और समाज ने कुपोषण के संकट को 
गम्भीरता से नहीं लिया है। सरकार के उपेक्षित रवैये का अनुमान इस तथ्य 
से लगाया जा सकता है कि मध्यप्रदेश में 0 से 6 वर्ष तक के कुल .06 करोड़ 
बच्चों में से 233. लाख यानी केवल 22 फीसदी बच्चों को ही पोषण आहार 
कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है जबकि सरकार और यूनिसेफ के आंकड़ों के 
मुताबिक प्रदेश में 57 लाख बच्चे कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा 
योजना आयोग के अनुसार प्रदेश में कुपोषण से मुक्ति के लिए पोषण आहार 
कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए 24 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। 
फिर भी राज्य सरकार ने कुल 59 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया है। 
बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए सरकार किस हद तक उदासीन है 
इसका एक अनुमान यूं भी लगाया जा सकता है कि सरकार ने 99। में बच्चों 
के पोषण आहार के लिए प्रति बच्चे 4 रुपये के व्यय का प्रावधान किया था। 
आज भी प्रावधान उतना ही है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस 
गैरजिम्मेदार नजरिए का अन्त यहीं नहीं होता है। पिछले साल इस 4 रुपये 
में से भी बच्चों को 49 पैसे का ही लाभ मिला। सरकार अपने ही बनाए 
मापदण्डों को ताक पर रख देती है। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए हर 
गांव के मजरे और टोले में आंगनबाड़ी होनी चाहिए। परन्तु सरकारी प्राव६ 
गगन है कि आदिवासी क्षेत्रों में 700 और गैर आदिवासी क्षेत्रों में ॥000 की 
जनसंख्या पर आंगनबाड़ी खोली जायेगी जबकि वास्तविकता यह है कि 
आदिवासी समुदाय के ज्यादातर गांव में 25 से 50 परिवार होते हैं और जंगल 
का इलाका होने के कारण एक गांव से दूसरे गांव की दूरी भी ज्यादा होती 
है। ऐसे में इस अव्यावहारिक प्रावधान के कारण ज्यादातर आदिवासी गांवों 
में आंगनबाड़ी की स्थापना ही नहीं हो पायी। खण्डवा जिले के सैदाबाद गांव 
के आदिवासी टोले में 50 कुपोषित बच्चे थे। फिर भी वहां आंगनबाड़ी नहीं 
थी क्‍योंकि सैदाबाद गांव की आंगनबाड़ी में ही विभाग का संख्यात्मक लक्ष्य 
पूरा हो गया था। इस कारण सैदाबाद के बच्चों की बिगड़ती हालत पर किसी 
का ध्यान नहीं गया और वहां पांच बच्चे कुपोषण के कारण मौत के शिकार 
हो गये। 

प्रशासन जिस स्तर पर इन बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध 
करवाता है वहां परीक्षण तो हो जाता है परन्तु लोगों के पास वहां तक पहुंचने 
के लिये न तो यात्रा व्यय होता है न ही बाजार से दवायें खरीदने के लिये 
खींसे में दाम। ऐसे में वे अपनी झोंपडी में किस्मत की आस लेकर बैठ जाते 
हैं| 

खण्डवा के मुहालखारी गांव में कोरकू आदिवासी श्यामलाल के चार 
बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हुए। उसे न तो रोजगार मिला न किसी 
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योजना की मदद । अपने बच्चों को बचाने के लिए श्यामलाल ने साहूकार से 
एक बोरी अनाज उधार लिया। इसके एवज में उसे एक माह बाद दुगुना 
अनाज देना पड़ा | सरकारी इलाज न मिलने पर निजी डॉक्टरी इलाज कराने 
के कारण आज उस पर 800 रुपये का कर्ज भी है। छतरपुर के जटाशंकर 
बड़ागांव में 32 में से 8 कुपोषित बच्चों की मौत हो गई | वहां के बच्चे स्कूल 
के पास बहने वाले नाले से अपनी प्यास बुझाते हैं। जिस जंगली घास का 
सेवन अभी इस गांव के बड़े और बच्चे कर रहे हैं उसके बारे में सरकार का 
दावा है कि यह उनका पौष्टिक और पारम्परिक खाद्य पदार्थ है। 

एक मसला यह भी है कि क्‍या एक कटोरी दलिया उबालकर खिला देने 
से उन बच्चों को स्वस्थ किया जा सकेगा जिनके घर गिनकर अन्न के दाने 
पकाये जाते हैं? या फिर जरूरत इस बात की है कि ऐसे समुदाय के बच्चों 
के पालक की भूमिका भी सरकार निभाये और जो प्रावधान कागजों में है उन्हें 
पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वित करें। अभी स्थिति यह है कि वर्ष भर में 
अवकाश और आपूर्ति के अभाव के दिनों का यदि विश्लेषण किया जाये तो 
आदिवासी जिलों में वर्ष में अधिकतम 440 दिन पोषण आहार का वितरण हो 
रहा है। मायने साफ हैं कि इस तरह बच्चों की बदहाल होती स्थिति को 
सुधारा नहीं जा सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि एकीकृत बाल 
विकास योजना के अन्तर्गत नियमित रूप से छह वर्ष तक के बच्चों को 300 
कैलोरी और 8 से ॥0 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन मिलना चाहिये और यदि 
मामला कुपोषित बच्चों का है तो उन्हें इससे दुगुनी मात्रा मिलनी चाहिए। 
स्थिति यह है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इस समस्या को ही नकारा जाता 
है इसलिये वहां आंगनबाड़ियों में दुगुना पोषण आहार पहुंचना ही संभव नहीं 
हैं। यह एक बड़ा कारण है जिससे समस्या गंभीर होती जा रही है। यह तय 
है कि यदि सरकार गंभीरता को स्वीकार करेगी तो उसे सघन रूप से पहल 
करनी पडेगी और यदि वह पहल करती है तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि 
स्थिति गंभीर है। यह स्वीकार्यता प्रशासन और विभाग को लोगों के बीच 
जाकर काम करने के लिये मजबूर करेगी जो कि वे करना नहीं चाहते हैं और 
वे संकट को नकार कर काम करने की समस्या से निजात पा लेते हैं। 

स्वाभाविक है कि सरकार अपने आंकड़ें तो दे सकती है पर उसकी 
प्रक्रिया से ज्यादा उसकी मंशा संदिग्धता के दायरे में आती है। कुपोषण को 
यदि हम ईमानदारी से देखना चाहते हैं तो वह नजर आती है, अन्यथा बच्चे 
मरते रहते हैं और व्यवस्था उसकी मृत्यु के तर्क ढूंढ कर उसे न्यायोचित 
ठहराती है। 
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आदिवासी बच्चों के जीवन के लिए संकट बढ़ता जायेगा। इस समुदाय को 
भारत की सबसे विपन्न परिस्थितियों में रहने वाली जनजाति के रूप में 
स्वीकार किया जाने लगा है। मध्यप्रदेश के आठ जिलों में रहने वाले पांच 
लाख सहरिया आदिवासियों में एक भी बच्चा, युवा या परिवार पहचानना 
नामुमकिन है जो कुपोषण या खून की कमी (एनीमिया) की समस्या से ग्रस्त 
न हो। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेन्टर फॉर ट्राइबल द्वारा इस जनजाति पर 
किये गये एक स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन ने साबित किया है कि 93 प्रतिशत 
सहरिया बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 45 फीसदी तो बिल्कुल मौत की 
कगार पर खड़े हैं। 'सेहत' ने बड़वानी में अध्ययन के बाद यह तथ्य देकर 
सरकार को चौंका दिया था कि वहां 80 प्रतिशत भील आदिवासी बच्चे 
कुपोषण के चंगुल में हैं और उनके लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। इस 
अध्ययन के तथ्यों को सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। पिछले दो 
महीनों में शिवपुरी में खसरे के कारण हुई आठ बच्चों की मौतों ने एक बार 
फिर यह स्पष्ट किया है कि कुपोषण के शिकार बच्चे संक्रामक (किन्तु बचाव 
योग्य) बीमारियों के चंगुल में आसानी से फंसते जा रहे हैं। यह एक ऐसा 
मसला है जिस पर सरकारी उपलब्धियों के नित नये दावे किये जाते रहे हैं। 

सहरियाओं की सामाजिक गाथा, एक दुख भरी गाथा है। लगातार शोषण, 
उपेक्षा से भरपूर उदासीन जीवन जीने वाले सहरिया कभी उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त 
नहीं करते हैं। सब कुछ स्वीकारते जाना उनकी प्रवृत्ति है। ऐसी परिस्थिति 
में लगातार कमजोर होती सबसे नई पीढ़ी यानी बच्चों के कुपोषण को वे बड़े 
ही निराकार भाव से देखते हैं। वहां समुदाय के साथ सहभागी रूप से चर्चा 
करने पर पता चलता है कि जहां हम प्रदेश में लोगों की औसत आयु 60 वर्ष 
से ज्यादा होने का दावा करते हैं वहीं चालीस की उम्र पार करते-करते व्यक्ति 
हद से ज्यादा वृद्ध नजर आने लगता है। 960 के बाद सहरियाओं में कुपोषण 
और एनीमिया का स्तर बढ़ना शुरू हुआ और यही कारण है कि आज यह 
स्तर सौ फीसदी के आंकड़े को छूने की तैयारी कर रहा है। यह उदाहरण 
इस बात का भी है कि सरकार जनकल्याणकारी नीतियां सामाजिक व्यवस्था 
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और समुदाय की जरूरत को ध्यान में रखकर नहीं बनाती हैं। जब यह स्थापित 
हो चुका है कि सामान्य की अपेक्षा एक समुदाय विशेष कुपोषण की समस्या 
से ज्यादा जूझ रहा है तब भी कोई विशेष नीतिगत अभियान मध्यप्रदेश में इन 
बच्चों के जीवन को बचाने के लिये नहीं चलाया गया। 

सहरिया बहुल किसी भी जिले के किसी भी एक गांव में एक भी बच्चा 
ऐसा देख पाना कठिन है, जो फूले हुये पेट, कीचड़ से भरी आंखें, कमजोर 
हाथ-पैर और गंदगी से लिपटा हुआ न हो और यही उसकी कमजोरी के सबसे 
बड़े वैज्ञानिक संकेत भी हैं। यह एक चेतावनी है कि जैसे-जैसे ग्रीष्म ऋतु 
अपने चरम पर पहुंचती जायेगी वैसे-वैसे दस्त के मामले इन बच्चों में तेजी 
से बढ़ते जायेंगे | वैसे तो दस्त एक सामान्य बीमारी है, परन्तु यह सामान्य बीमारी 
उनके जीवन के लिए एक चुनौती बन जाती है। पानी में गंदगी के कारण यह 
बीमारी फैलती है। 233 सहरिया बहुल गांव ऐसे पहचाने गये हैं जहां अस्वच्छ 
जल स्रोतों से अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ती है। 

यह समस्या अपने आप में सहरियाओं में असमय और समय से पूर्व होने 
वाली मौतों का सबसे बडा कारण है फिर भी इसे अब तक पंचायतों और 
सामुदायिक संगठनों के अधिकारों के साथ व्यावहारिक रूप से नहीं जोड़ा 
गया है। अक्सर ए.एन.एम और बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर गांव में लोगों 
और बच्चों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी है परन्तु विदिशा के 
गंजबासोदा और श्योपुर के कराहल विकासखण्ड में किये गये एक आकलन 
से पता चला कि ॥8 गांवों में ए.एन.एम. एक माह में एक बार जाती हैं और 
वहां औसतन 90 से 420 मिनट का समय व्यतीत करती हैं। स्वाभाविक है 
कि इतने कम समय में कम से कम 75 महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की 
जांच कर उन्हें उपचार दे पाना किसी भी नजरिये से संभव नहीं होगा। 

एकीक॒त बाल विकास कार्यक्रम सरकार का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम 
है जो छह वर्ष तक के बच्चों में पोषण की कमी दूर करने के उद्देश्य से चलाया 
जा रहा है परन्तु यह कार्यक्रम भ्रष्टाचार का सबसे बडा केन्द्र बना हुआ है। 
जिस इलाके में सहरिया रहते हैं वहां यदि पूरे विकासखण्ड में आंगनबाड़ियों 
में पोषण आहार ही 49 माह तक न उपलब्ध हो तो इसे हम चरम स्तर की 
उदासीनता ही मानेंगे। पिछोर में 448 आंगनबाड़ियां हैं और वहां ऐसा हुआ 
है। इसका कारण हमारे वैचारिक तंत्र को झकझोर देगा। पिछोर में एक स्वयं 
सहायता समूह पोषण आहार की आपूर्ति कर रहा था। परन्तु कुछ ठेकेदार 
शक्तियों के दखल के कारण उनके बिलों का भुगतान रोक दिया गया और 
समूह को आपूर्ति बंद करनी पड़ी। परिणाम यह हुआ कि तीन माह से बच्चों 
को वहां पोषण आहार नहीं मिल रहा है। दूसरा सवाल पोषण आहार की 
गुणवत्ता का है जब हम मानते हैं कि बच्चों को अतिरिक्त पोषण की जरूरत 
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तो है ही, साथ में चिकित्सा सुविधा की भी दरकार है। तब धरातल पर हम 
पाते हैं कि 7 फीसदी आंगनबाड़ियों में नियमित रूप से बच्चों के वजन लेने 
और जांच का काम ही नहीं हो रहा है, जब ए.एन.एम. स्वास्थ्य और 
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संकटग्रस्त बच्चों की पहचान ही नहीं कर रहे हैं तो 
सरकारी आंकडों में तो कुपोषित बच्चों की संख्या शून्य आना तय ही है। 
अब दुविधा का सवाल यह है कि एक ओर तो यूनीसेफ जैसी प्रतिष्ठित 
संस्था 47 प्रतिशत बच्चों की कुपोषित होने की बात करती है और आर.एम. 
आर सी.टी. 93 फीसदी सहरियाओं के कुपोषित होने का दावा करता है 
जबकि जनकल्याणकारी राज्य की सरकार की व्यावहारिक प्राथमिकता में 
कुपोषण को मिटाने के लिए जन आंदोलन का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में 
हमे किसका पक्ष लेना चाहिए? 
स्थिति का एक भयावह चित्र 
० यूनीसेफ की रिपोर्ट *दुनिया के बच्चों की स्थिति 2004' कुपोषण के संकट 
की ओर सीधे संकेत करती है। इसके अनुसार भारत में 47 प्रतिशत बच्चे 
इस गंभीर समस्‍या से ग्रसित हैं। हालांकि कुछ राज्यों में यह 55 प्रतिशत 
से ज्यादा है। 
इसी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 में पांच वर्ष से कम आयु के 23,46,000 
बच्चों की मृत्यु हो गई। जबकि इस वर्ष कुल 2,52,2,000 बच्चों ने जन्म 
लिया | 
वर्ष 2002 में प्रति 4000 बच्चों में से 67 बच्चे (यानी 9.3 प्रतिशत) एक वर्ष 
से कम आयु में पांच वर्ष से कम आयु में जीवन की लड़ाई हार जाते हैं। 
स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डों के अनुसार जन्म के समय बच्चे का एक 
निश्चित वजन होना जरूरी होता है और यदि गर्भवती महिला को पर्याप्त 
पोषण आहार और स्वच्छ वातावरण न मिले तो कम वजन के बच्चे जन्म 
लेते हैं जिनकी जीवित रहने की संभावनाएं अन्य बच्चों की तुलना में कम 
होती है। वर्ष 9998 से 2002 के बीच 34 फीसदी बच्चों का जन्म के समय 
वजन कम पाया गया। 
निर्धारित मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, लौह पदार्थ, आयोडिन, कैल्शियम और 
अन्य तत्वों से परिपूर्ण खाद्य पदार्थ ही बच्चों को कुपोषण से बचा सकता है| 
० संकट कितना गहरा है इसका अनुमान राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 
के इन अनुभवों से लगाया जा सकता हैं कि जिस समय सर्वेक्षण किया 
गया उस समय 30 प्रतिशत बड़े बच्चे बुखार तथा 20 फीसदी डायरिया 
का सामना कर रहे थे। अन्य 20 प्रतिशत संक्रमण के शिकार थे। 
स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जब हम 30 से 40 करोड़ लोगों 
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के गरीब होने का दावा करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उनके 
पास भोजन की व्यवस्था करने के लिये धन नहीं होता है। वे बमुश्किल एक 
समय अधपेट भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं और उसमें भी जरूरी पोषक 
तत्व नहीं होते हैं। यह संकट तो है, पर इससे बड़ा संकट है कुपोषण को 
सरकार के स्तर पर अधिकृत रूप से नकारा जाना। वर्ष 2004 से 2004 के 
बीच भारत में 3700 बच्चों की शुद्ध कुपोषण के कारण मृत्यु हुई पर सरकारों 
ने उसे अधिकृत रूप से स्वीकार नहीं किया। 

भूख मृत्यु की परिस्थिति का निर्माण करती है। व्यक्ति या बच्चे को 
पर्याप्त पोषण आहार न मिलने के कारण उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत 
कम हो जाती है। जिसके परिणामस्वरूप वे डायरिया, संक्रमण, मलेरिया, 
गैस्ट्रोएंटाइटिस, तपेदिक या श्वास संक्रमण के कारण आसानी से मर जाते 
हैं। हालांकि मामूली इलाज से इन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। 

भारत में 52 फीसदी महिलायें रक्‍ताल्पता की शिकार हैं। इसका मतलब 
यह है कि बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने का पहला चरण ही 
नकारात्मक स्थिति में है। महिलाओं की इस स्थिति के लिए केवल आर्थिक 
कारण ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि उनके शोषण में सामाजिक कारक बहुत 
बड़ी भूमिका निभाते हैं। 

वर्ष 2004-02 में मध्यप्रदेश के शिवपुरी और विदिशा जिलों के अंदरूनी 
गांवों से यह खबरें आनी शुरू हुई कि वहां सहरिया आदिवासी बच्चों और 
वृद्धों की भूख के कारण मौतें हुई है। प्रशासन ने सबसे पहले समुदाय एवं 
अन्य परिवारों को मदद पहुंचाने के बजाय मृत्यु के कारणों को छिपाने का 
प्रयास किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी भोजन की 
थेली यानी पेट में कुछ सामग्री थी, वह खाली नहीं था। इसका मतलब है 
कि वे भूख से नहीं मरे हैं बल्कि गैस्ट्रोएन्टाइटिस, खासी और बुखार के कारण 
उनकी मौत हुई है। यह क्‍या बेवकूफी है? कोई भी भूख से जूझता व्यक्ति 
खाद्य पदार्थों के अभाव में पत्ते, जंगली फल, घास या कंदमूल का भोजन 
करेगा ही, तो उसके पेट की खाली होने का सवाल ही नहीं है। भुखमरी से 
मौत का मतलब “पदार्थ शून्यता” नहीं है। इसका मतलब है जीवन जीने के 
लिये. पर्याप्त पोषणयुक्त भोजन न मिलना । 
कुपोषण के सूचक 

* बच्चे की उम्र एवं ऊंचाई के अनुरूप उसका वजन कम होना। 

*» उसके हाथ-पैर पतले और कमजोर होना और- पेट बढ़ा होना। 

* बच्चे को बार-बार संक्रमण होना और बीमार होना। 


+, +, +, 
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नहीं हो सकती यह व्यवस्था... 


एक व्यवस्था बच्चों की दोस्त कैसे हो सकती है जब वह बचपन को समझने 
और स्वीकार करने के लिये ही तैयार नहीं है। बहुत ही सामयिक उदाहरण 
है एक गांव का। झाबुआ जिले का आदिवासी बहुल कोटड़ा गांव 42 फलियों 
में बंटा हुआ है। परन्तु कुपोषित बच्चों की पहचान और उपचार के लिये 
चलाये जा रहे बाल संजीवनी कुपोषण निवारण अभियान के तहत इस में भी 
कंवल एक ही दिन मेला लगा ताकि औपचारिकता पूरी की जा सके। अंततः 
सरकार यह मानने लगी है कि कुपोषण गंभीर है परन्तु इससे निपटने के लिये 
उसके पास प्रतिबद्धता और सच्चाई नहीं है। यही कारण है कि योजना बनाते 
समय इस वास्तविकता को नजरअंदाज कर दिया गया कि जिस समय यह 
अभियान चलाने की योजना बनाई गई है उस समय सोयाबीन की कटाई के 
लिये आधे से ज्यादा मजदूर और छोटे किसान गांव में रहेंगे ही नहीं; तब 
कुपोषण की जांच किसकी होगी? वास्तव में बाजारवाद की हितैषी सरकार 
समुदाय के आत्मसम्मान की भावना का फायदा उठाती है। लोग नहीं चाहते 
हैं कि उन्हें भूखे के रूप में पहचाना जाये। वे अपमानित महसूस करते हैं। 
भूख तो तन को पीड़ा देती है पर भूखा कहे जाने पर मन टूट जाता है। ऐसे 
में वे जंगली वनस्पति, जड़ें या पत्ते खाते हैं ताकि मुंह को चबाने का अहसास 
हो और पेट को भरे होने का। फिर भले ही उससे शरीर को कोई ऊर्जा न 
मिलती हो। इस तरह के खाने से फेफड़ों में अकड़न, आंतों में सूजन, 
डायरिया, संक्रमण और गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है। जब वे मर जाते हैं तो 
सरकार कहती है कि वे भूख से नहीं बीमारी से मरे हैं। ऐसी मौतों में सबसे 
ज्यादा संख्या बच्चों की होती है। आज दो तथ्यात्मक विरोधाभासों के बीच 
हम अपने अधिकारों के लिये संघर्ष कर रहे हैं। पहला तथ्य यह है कि हम 
उस व्यवस्था से सम्बन्ध रखते हैं जहां व्यक्ति के पैदा होने के पहले से लेकर 
मरनें के बाद तक उसे सरकारी योजनाओं का संरक्षण मिलता रहता है। दूसरा 
तथ्य यह है कि ऐसी योजनाओं वाले समाज में आज भी हर दो में से एक 
बच्चें की किसी भी साधारण बीमारी से मर जाने की संभावना 4 गुना ज्यादा 
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है। सौ में से 9 बच्चे पांच साल की जिन्दगी पूरी होते-होते दम तोड़ देते हैं। 
इस विरोधाभासी स्थिति के बीच जरूरी हो जाता है कि बच्चों के जीवन की 
सुरक्षा और अधिकार के सवाल का सबसे ज्यादा संवेदनशील नजरिये से 
विश्लेषण किया जाए। सन्‌ 4975 में यह मानते हुये कि कुपोषण और सतत्‌ 
बरकरार रहने वाली भुखमरी की स्थिति को मिटाये बिना स्वस्थ, उत्पादक 
और समतामूलक समाज स्थापित नहीं किया जा सकता है। (कारण साफ है 
कि जब बचपन ही लुंज-पुंज और कमजोर होगा तो युवा कैसे सशक्त हो 
सकता है।) एक व्यापक नजरिये को आधार बनाकर आंगनबाड़ी कार्यक्रम की 
शुरुआत की गई थी। एक लम्बे दौर तक इस कार्यक्रम को दोयम दर्ज का 
महत्व दिया जाता रहा। 34 साल गुज़र गये पर बचपन की भुखमरी को 
समाप्त नहीं किया जा सका। निःसंदेह सरकारी प्रचार वाक्य के अनुसार यह 
दुनिया का सबसे बड़ा कुपोषण निवारण अभियान है और यही कारण है कि 
यह दुनिया का सबसे अव्यावहारिक ढंग से चलाया गया अभियान भी है। 
इसका प्रमाण यह है कि वर्ष में दो बार चलने वाला यह अभियान ऐसे महीनों 
में चलाया जाता है जब गांव के लोग फसल काटने परदेश गये होते हैं। इसमें 
पारिवारिक खाद्य सुरक्षा की बात न होकर कुपोषित बच्चों के गरीब परिजनों 
को पौष्टिक भोजन के उपयोग की सलाह दी जाती है। 

मध्यप्रदेश सरकार के लिये आज भी यह राजनैतिक प्राथमिकता का मुद्दा 
नहीं है। वस्तुतः इस राज्य की 4.06 करोड़ बच्चों के जीवन को स्वस्थ 
शुरुआत देने के लिये यह सरकार की जिम्मेदारी है। वह छह वर्ष तक के 
बच्चों को बहुआयामी संरक्षण उपलब्ध करवाये किन्तु योजना क्रियान्वयन के 
तीन दशकों बाद हुये विश्लेषण से यह सच्चाई उभरकर आ पाई कि अभी 
केवल 23 फीसदी बच्चों को ही पोषण और स्वास्थ्य की सीमित सेवायें मिल 
रही हैं। 

दूसरी ओर अधोसंरचनात्मक स्थिति भी राजकीय उदासीनता को ही 
दर्शाती है। राज्य सरकार यह मानती है कि बच्चों में कुपोषण की स्थिति से 
निपटने के लिये उसे अब भी 50 हजार आंगनबाड़ियों की जरूरत है परन्तु 
केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना एक भी आंगनबाडी स्थापित नहीं की जा 
सकती है क्‍योंकि बजट केन्द्र से आता है। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार 
ने अपनी ओर से राज्य बजट से आंगनबाड़ियां खोलने की प्रक्रिया शुरू नहीं 
की। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार वर्तमान 6 लाख आंगनबाड़ियों 
की संख्या बढ़ाकर 44 लाख करने की जरूरत है। इसके बाद 29 दिसम्बर 
2004 के केन्द्रीय कैबिनेट ने ।88 लाख नई आंगनबाड़ियां खोलने का निर्णय 
तो ले लिया परन्तु अब तक इसके लिए औपचारिक निर्देश जारी नहीं हो 
पाये। इन आंगनबाड़ियों में से मध्यप्रदेश के खाते में 9960 आंगनबाड़ियां 


40 बचपन की भुखमरी 


. आय 


आई हैं। जिस प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन सरकार करती है उसके अनुसार 
मध्यप्रदेश के वंचित उपेक्षित बच्चों को जून 2008 से पहले यह आंगनबाड़ियां 
देखना नसीब नहीं होगा। 

एक अहम्‌ मुद्दा आंगनबाड़ियों के सामाजिक चरित्र से जुड़ा हुआ है। 
सरकार ने कभी यह प्रयास नहीं किया है कि आंगनबाड़ी एक बाल विकास 
सामाजिक केन्द्र के रूप में समाज द्वारा स्वीकार किया जाये। यहां तक कि 
योजना आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये चार आदेशों से यह 
पता चलता है कि बुनियादी रूप से गरीब, वंचित, भूखे और उपेक्षित बच्चों 
का केन्द्र मानने की परम्परा डाली गई। इस धारणा का प्रभाव यह हुआ कि 
गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र के आदर्श रूप को विस्मृत कर दिया गया। यहां 
आने वाले बच्चों के परिवारों को एक नये वर्ग के रूप में पहचाना जाने लगा। 
छतरपुर के जटाशंकर बड़ागांव में सालों आंगनबाड़ी चल रही है फिर भी वहां 
कुपोषण के कारण पांच दलित बच्चों की मृत्यु हो गई। अध्ययन करने पर 
पता चला कि उच्च वर्ग के मोहल्ले में स्थापित आंगनबाड़ी में दलित बच्चों 
को जाने की अनुमति नहीं है| उस केन्द्र की कार्यकर्ता ने दलित बच्चों के लिए 
कुछ कोशिश भी की पर राज्य और समाज दोनों ने ही उसके साथ 
नकारात्मक व्यवहार किया। 

आंगनबाड़ी केन्द्रों में आमतौर पर पोषण आहार नियमित रूप से वितरित 
नहीं होता है। कारण है बजट की कमी, प्रतिबद्धता का अभाव और भ्रष्टाचार | 
जब आंगनबाड़ी को साधन और संसाधन नहीं मिलते हैं तो उसे स्थानीय 
समुदाय नकारात्मक नजरिये से देखने लगता है। सीधी जिला मध्यप्रदेश का 
सबसे ज्यादा कुपोषण प्रभावित जिला रहा है। वहां जमीनी स्थिति यह है कि 
सीधी ब्लॉक की 487 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 28 माह से मानदेय का 
भुगतान नहीं हुआ है। फिर भी उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों को 
घर से लायें, उन्हें नहलायें, खाना पकायें, खिलायें, 8 रजिस्टर भरें, सर्वेक्षण 
करें, गर्भवती-धात्री महिलाओं की देखभाल करें पर यह अपेक्षा न करें कि 
राज्य से उन्हें निर्धारित साधन-संसाधन मिले। इतना ही नहीं जब वे 
आंगनबाड़ी भवन के किराये का भुगतान नहीं कर पाईं तो 9 भवनों के 
स्वामियों ने उनका सामान-बर्तन और रजिस्टर जब्त करके केन्द्र खाली करा 
लिया। वे तमाम उपेक्षाओं के बावजूद बच्चों को सामाजिक संरक्षण देना 
चाहती हैं, परन्तु जब गंभीर रूप से बीमार बच्चों को ए.एन.एम. या शासकीय 
चिकित्सालय भेजती हैं तो उन्हें वहां स्वास्थ्य विभाग की उपेक्षा का शिकार 
होना पड़ता है। वास्तव में डिण्डोरी जिले के किवाड़ गांव का उदाहरण राज्य 
के नजरिये की व्याख्या कर देता है। इस गांव में ग्यारह माह की उम्र के दो 
बच्चों की कुपोषणजन्य बीमारी से अकाल मृत्यु हो गई। इस प्रकरण की 
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सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के निर्देशों पर जांच कराई गई। सरकार ने 
बिना स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधित्व के कराई गई इस जांच रिपोर्ट में 
कहा कि बच्चे कुपोषित थे परन्तु उनकी मौत माता-पिता की लापरवाही से 
हुई है। यह बात सही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को छह माह से मानदेय 
नहीं दिया गया था, वहां पोषण आहार भी नहीं पहुंचा था और इस मामले 
में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पद से हटा दिया गया है। अब समझने वाली 
बात यह है कि बच्चों की मौत के लिये प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी 
चाहिये या सरकारी अपमान की शिकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की? सरकार 
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया में गरीब, दलित आदिवासी या 
विधवा महिला को चुनती है ताकि उनका शोषण किया जा सके और विपरीत 
परिस्थितियों में उन्हें दोषी घोषित करके अपना दामन बचाया जा सके। 
किवाड़ गांव का यह उदाहरण नीतिगत चरित्र की व्याख्या कर देता है कि 
जब व्यवस्था की लापरवाही से आपदा आती है तो कभी भी बड़े अफसरों और 
नीति बनाने वालों की जवाबदेही तय नहीं होगी । 

राज्य के व्यवहार से स्पष्ट होता है कि वह भूमण्डलीकरण के दौर में 
बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है। यही कारण है कि सर्वोच्च 
न्यायालय के इस आदेश के बाद भी कि आंगनबाड़ियों के पोषण आहार की 
आपूर्ति ठेकेदारों द्वारा नहीं होगी। केन्द्रीकृत न होकर स्वयं सहायता समूह या 
महिला मण्डलों के जरिये होगी, मध्यप्रदेश सरकार ने यह काम ठेकेदारों को 
देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं पोषण आहार के स्थानीय समुदाय 
आधारित विकल्पों को सम्मान देने के बजाय वे रिच एनर्जी फूड की आपूर्ति 
का निर्णय ले चुके हैं। सरकार मानती है कि बच्चों को ऊर्जा देने वाला पोषण 
आहार केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनी ही तैयार कर सकती है। यह बहुत ही सूक्ष्म 
किन्तु महत्वपूर्ण बात है कि जब तक समुदाय को पता ही नहीं होगा कि 
उसके अधिकार क्या है; तब तक वह उनका उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। 
यह बात आंगनबाड़ियों के संदर्भ में मध्यप्रदेश पर बखूबी लागू होती है। 83 
फीसदी ग्रामीणों को अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि आंगनबाड़ी से 
किस तरह की सेवायें मिलती हैं। वे यही मानते हैं कि बच्चे सम्मानपूर्वक जियें 
या न जियें, पर मरने न पायें, यंह कोशिश होती रहनी चाहिये। जब यह 
कोशिश असफल हो जाती है तो समुदाय की प्रतिनिधि के तौर पर जिम्मेदारी 
निभाने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता 
है। पर व्यवस्था वही रहती है। गैरजवाबदेह और धरातल से दूर ! 
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एक अरसे के विश्लेषण के बाद बच्चों के कुपोषण से निपटने के लिए सबसे 
बड़ी चुनौती के बारे में अगर पूछा जाये तो संभवत: उत्तर होगा - सरकारी 
जानकारियों और आंकड़ों की विसंगतियां। जमीनी स्तर पर झाबुआ जिले की 
कालीघाटी आंगनबाड़ी के अन्तर्गत एक महिला पिछले चार वर्षो से लगातार 
गर्भवती है और कागजों में दो गुना पोषण आहार ले रही है। सतना जिले की 
बड़ेरा पंचायत की आंगनबाड़ी में 83 में से 2। बच्चे बागी अनुसूचित जनजाति 
के हैं जो वर्ष में ।0 माह गांव से बाहर रहकर भिक्षावृत्ति करके जीवनयापन 
करते हैं, फिर भी उन बच्चों की सेवा की कथा आंगनबाड़ी में वर्ष भर दर्ज 
होती है। बहरहाल कुपोषित बच्चों के सम्बन्ध में दिये जा रहे आंकड़ों को अब 
भी विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है क्‍योंकि जानकारियों के संकलन की 
प्रक्रिया बहुत ही विसंगतिपूर्ण है। नेशनल न्यूट्रीशनल मॉनीटरिंग ब्यूरो के 
अनुसार मध्यप्रदेश में 2004 में 44.7 प्रतिशत बच्चे सबसे खराब पोषण स्तर 
पर थे जबकि राज्य सरकार उस वक्‍त ऐसे बच्चों की संख्या 5.49 प्रतिशत 
बता रही थी। उपलब्ध अधिकृत आंकड़ों से पता चलता है कि कुपोषण के 
पहले और दूसरे ग्रेड में 53.08 प्रतिशत और तीसरे और चौथे ग्रेड यानी बच्चों 
की सबसे कमजोर अवस्था में 4.27 प्रतिशत बच्चे हैं। जबकि वास्तविकता 
यह है कि तकनीकी रूप से यदि शुरुआती स्थिति में 55 प्रतिशत से ज्यादा 
बच्चे हैं तो तीसरे और चौथे ग्रेड में 43 प्रतिशत होंगे ही। 

हाल के महीनों में कुपोषण के कारण बच्चों की मौतों के कई मामले 
सामने आने के बाद भी राज्य ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाये हैं जिनसे इस 
समस्या के मूल को समझा और निराकृत किया जा सके। आधुनिक विकास 
की परिभाषा में अंधविश्वास कराने वाली वर्तमान सरकार जन-कल्याणकारी 
व्यवस्था में सरकारी निवेश को अनुपयोगी मानती है परन्तु वह यह नहीं समझ 
पा रही है कि बच्चों की पौध अगर कमजोर होगी तो भूमण्डलीय विकास का 
वृक्ष मजबूत नहीं बल्कि खोखला और आभाहीन होगा। 

अब तक के अनुभव यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि मध्यप्रदेश के 
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स्तर पर ही यदि छह वर्ष तक के दो तिहाई बच्चे कुपोषण के शिकार हैं तो 
इसका एक बड़ा कारण राजनैतिक और प्रशासनिक नजरंदाजी है। कुपोषण 
के कारण जन्म के तुरन्त बाद शुरुआती दो वर्षो में बच्चे का होने वाला विकास 
अवरुद्ध हो जाता है परन्तु 4994 में जब पहली बार बाल कल्याण नीति में 
इस मुद्दे को डाला गया था तब सरकार के पास इससे सम्बन्धित कोई 
आंकड़ा ही नहीं था कि वास्तव में कितने बच्चे कुपोषण का शिकार हैं? इसके 
बाद वर्ष 2004 से जब “बाल संजीवनी कुपोषण निवारण अभियान' शुरू हुआ, 
तभी पहली बार कुछ हद तक जिला स्तर के आंकड़ें सरकार के पास आये। 

जमीनी सच्चाई यह है कि आंगनबाड़ियों से आंकड़े एकत्र कर जिला 
स्तर पर समन्वित किये जाते हैं और 49,700 में से ज्यादातर आंगनबाड़ी 
कार्यकर्ता निरक्षर या किंचित मात्र ही साक्षर हैं। वे 50 रुपये प्रतिमाह की दर 
पर गांव के गुरुजी या पढ़े-लिखे व्यक्ति से विभाग के प्रारूप में जानकारी 
भरवाती हैं। इसमें कोई समस्या है नहीं। समस्या तब आई जब उन्हें निर्देशित 
किया गया कि उन्हें पहले और दूसरे ग्रेड के बच्चों पर ध्यान नहीं देना है और 
तीसरे-चौथे ग्रेड के बच्चों की जानकारी दस्तावेज में या रिपोर्ट में लिखकर 
नहीं भेजना है। महीने भर की यह जानकारी अक्सर एक दिन में ही बैठकर 
भरी जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अपने 
दायित्व निभा रही हैं। एक ओर तो स्थानीय राजनीति और जातिवादी 
भेदभाव से जूझना पड़ता है तो वहीं दूसरी ओर उन पर वास्तविक स्थिति को 
छिपाने का दबाव रहता है। वास्तव में यदि विभाग गंभीर कुपोषण के आंकड़ों 
को सही रूप में प्रस्तुत करेगा तो उसे ज्यादा जवाबदेह होना पड़ेगा, सरकार 
को ज्यादा बजट आवंटित करना पड़ेगा। इस नजरअंदाजी का खामियाजा 
अति गरीबी में जी रहे परिवारों के बच्चों को भोगना पड़ा। मापदण्ड के 
अनुसार 80 बच्चों पर एक आंगनबाड़ी स्थापित होनी चाहिये, परन्तु अभी कुल 
49,786 आंगनबाड़ियां ही हैं यानी जरूरत की एक तिहाई | 

कभी भी आंगनबाड़ियों की कमी का मुद्दा राजनीतिक पटल पर या 
विधायिका में उठा ही नहीं क्‍योंकि आंकड़ें स्थिति को सामान्य बता रहे थे। 
यह रणनीति भी ध्यान देने योग्य है कि आंगनबाड़ी के स्तर पर सिवनी जिले 
की सभी 4420 आंगनबाड़ियों में निर्धारित प्रारूप में जानकारियां पेंसिल से 
भरे जाने के निर्देश हैं। तर्क तो यह है कि गलती न हो परन्तु सच्चाई यह 
है कि जानकारियों में पर्यवेक्षक, बाल परियोजना अधिकारी और जिला 
अधिकारी के स्तर पर हेरफेर किया जा सके। जब हम जिला कार्यालय में 
कुपोषित बच्चों की जानकारियां लेने जाते हैं तो वहीं पर बैठे-बैठे पुरानी 
जानकारियों में बिना किसी तकनीकी आधार पर फेदबदल करके (कुपोषण 
को कम करके ) नई अद्यतन जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है। विसंगतियों 
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की पुष्टि तो अप्रैल 2004 में मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी द्वारा किये गये बाल 
संजीवनी अभियान के मूल्यांकन से भी होती है। यह स्पष्ट रूप से कहता है 
कि जिस दर से अभियान के फलस्वरूप कुपोषण कम हो रहा है, उससे 
पोषण नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में दस साल लग जायेंगे। इतना ही 
नहीं कुपोषण निवारण का अभियान चलाते समय कहीं भी 'विटामिन-ए' की 
खुराक बच्चों को नहीं दी गई जबकि यह बुनियादी वैज्ञानिक जरूरत है। 
आश्चर्य है कि राज्य सरकार इसकी सप्लाई ही नहीं कर रही है। 

इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला एक तथ्य यह है कि जब अभियान चल 
रहा था तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ गांव में स्वास्थ्य विभाग का कोई 
कर्मचारी ही उपस्थित नहीं था। रिपोर्ट में साफ उल्लेख है कि इस मसले पर 
महिला एवं बाल विकास विभाग का स्वास्थ्य विभाग के साथ कोई समन्वय 
नहीं है। इन बुनियादी विसंगतियों के बावजूद सरकार कुपोषण कम होने के 
आंकड़े पेश कर रही है। शिवपुरी के पिछोर विकासखण्ड में नवम्बर 2003 
से आंगनबाड़ियों में पोषण आहार का वितरण बंद हो गया था। कारण था 
स्वयं सहायता समूह के बिलों का भुगतान न किया जाना। इस मामले पर 
सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त एन.सी. सक्सेना ने तीन मर्तबा चेतावनी भरे पत्र 
राज्य सरकार को लिखे। इसका भी बहुत असर नहीं हुआ। फिर एक प्रश्न 
के जवाब में विधानसभा में 6 दिसम्बर 2004 को महिला एवं बाल विकास 
मंत्री ने कहा कि इसकी जांच कलक्टर और संभागायुकत ने की है। जिससे 
पता चला कि शिकायत निराधार है। वास्तव में ऐसी कोई जांच हुई ही नहीं 
है। इसके बाद 42 दिसम्बर 2004 को पिछोर विकासखण्ड के ॥6 गांवों के 
सहरिया आदिवासियों ने सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त को शपथपत्र देकर 
कहा कि आंगनबाड़ियों में अब भी पोषण आहार नहीं है और बीते वर्ष में 
केवल जुलाई एवं नवम्बर में 45-45 दिन पोषण आहार बंटा। जब विधानसभा 
के स्तर पर झूठी जानकारियां दी और स्वीकार की जाती हैं तो विश्वसनीयता 
का तो कहीं सवाल ही नहीं है। 

जिस वर्तमान स्वरूप में महिला एवं बाल विकास विभाग ने कुपोषित 
बच्चों की जिला स्तर पर जानकारियां संगृहित कर रखी हैं, उसके हिसाब 
से गांव के स्तर पर उसका पुनरीक्षण या परीक्षण तो किया ही नहीं जा सकता 
है। यदि आंगनबाडी कार्यकर्ता अपनी समस्याओं के बारे में बात करती है तो 
उसे प्रताड़ित किया जाता है। एक नजरिये से सरकार एक समस्या को 
महामारी के रूप में बदलने का जतन कर रही है। 

यह बहुत जरूरी है कि अब भी कुपोषण के संकट पर गंभीर रुख 
अरखितियार किया जाये। इसके लिये राज्य स्तर पर कुपोषण और गरीबी की 
गंभीरता के आधार पर मानचित्र (मेपिंग) करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी 
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ताकि सघनता, गरीबी, उपेक्षित समुदायों की मौजूदगी, रोजगार के कम 
अवसर जैसी स्थितियों के आधार पर इलाकों की पहचान की जा सके। 
अस्पृश्यता और भेदभाव से मुक्त नहीं है आंगनबाड़ियां; पर इस जानकारी को 
कहीं दर्ज नहीं किया जाता। सामाजिक सवालों को छिपाकर या जानकारियों 
में फेदबदल कर बच्चों और वंचित समुदायों के सामने खड़े संकटों को हल 
नहीं किया जा सकेगा। 

भारत की दसवी पंचवर्षीय योजना के (2002 - 2007) के दृष्टिपत्र में 
यह आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया है कि भुखमरी, कुपोषण, 
आयोडीन और विटामिन ए की कमी के कारण पैदा होने वाली बीमारियां 
सबसे बड़ी चुनौती हैं और इसके लिये छोटे-छोटे नहीं बल्कि व्यापक और 
सघन प्रयास करने की जरूरत है। इन प्रयासों के अन्तर्गत जरूरी है कि 
खाद्यान्न सुरक्षा के मद्देनजर मोटे अनाजों और दलहनों का उत्पादन बढ़ाया 
जाये ताकि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 35 करोड़ लोगों की खाद्यान्न 
और पोषण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसी दृष्टिपत्र में 
योजना आयोग के शब्दों के जरिये यह घोषणा की थी कि कुपोषण के 
शिकार बच्चों और गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूरा 
करने के साथ-साथ पोषण आहार की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित 
किया जायेगा। यह सपना देखे सालों गुजर चुके हैं, पर उपलब्धि यह है कि 
इन सालों में कुपोषण, खसरे, आंत्रशोथ और श्वास संक्रमण के कारण बच्चों 
की मौतों की संख्या लगातार बढ़ी है। 
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हर बजट की प्रस्तुति के बाद हर बार फिर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
मध्यप्रदेश में गंभीर रूप से कमजोर होते बच्चों के मुद्दों के लिए राजनैतिक 
अर्थव्यवस्था में अब भी कोई स्थान नहीं है। बहुत समय नहीं बीता है, एक 
बजट जिस दिन पेश किया गया उसके ठीक तेरह दिन पहले श्योपुर के 
पातालगढ़ गांव में 43 बच्चों की कुपोषण से पैदा हुई बीमारी के कारण 
दर्दनाक मृत्यु हुई। इतना ही नहीं इसके बीते वित्त वर्ष में खंडवा के खालवा, 
बड़वानी कें सेधवा, टीकमगढ़, दमोह बैतुल के भीमपुर ब्लॉक में 493 बच्चों 
की मौतें दर्ज हुई। मध्यप्रदेश सरकार का यह आंकड़ा होने के बाद भी कि 
56 प्रतिशत कुपोषण के साथ प्रदेश भारत में कुपोषण के मामले में अव्वल है, 
एक भी जिम्मेदार और संवेदनशील कदम उठाने के बजाय औपचारिकताएं 
पूरी करने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। 

वैज्ञानिक स्तर पर यह माना जाता है कि वास्तव में कुपोषण परिवार की, 
गरीबी और उपेक्षा से उपजी स्थिति है परन्तु मध्यप्रदेश के संदर्भ में यह सिद्ध 
है कि वास्तव में कुपोषण के कारण बच्चों की मौतें गंभीर राजनैतिक गैर 
जिम्मेदारी का परिणाम है। सबसे पहले तो यही उल्लेख होना चाहिए कि 
सत्ता पर आसीन होने के बाद तत्काल चुने हुए जन प्रतिनिधियों को यह ज्ञान 
प्राप्त होता है कि कुपोषण किसी भी स्तर का हों, उसके कारण बच्चों की 
मौत नहीं होती है, ऐसा ही एक वक्तव्य 6 दिसम्बर 2004 को महिला एवं बाल 
विकास विभाग की मंत्री द्वारा विधानसभा में दिया गया। यह हमेशा होता रहा 
हैं कि राजनैतिक दल कोई भी हो वह बच्चों की मौतों के मामले को न उठाने 
में ही अपने हित देखता है। इस सिद्धांत के संकेत वर्ष 2005 के बजट में भी 
देखने को मिलता है। बीते वर्ष में महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए 
लगभग 397 करोड़ रुपये का प्रावधान था जिसमें से मात्र 435 करोड़ रुपये 
की राशि ही व्यय हुई। इससे भी पोषण आहार कार्यक्रम पर केवल 85 करोड़ 
का प्रावधान किया गया था जबकि जरूरत 245 करोड़ रुपयों की थी। नये 
वर्ष के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने विभाग के 400 करोड़ रुपये के पूरे बजट 
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में जरूरत को पूरा करने के लिये केवल 40 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। 
आप यह जानकार आश्चर्य करेंगे कि 230 विधायकों में से एक ने भी बच्चों 
के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन करने वाले कट्टर सरकारी रवैये पर 
गुस्सा जाहिर नहीं किया। 

आज 53 लाख कुपोषित बच्चों को बेहतर पोषण आहार और स्वास्थ्य 
सुविधायें देने के लिये एक बच्चे पर 3.25 रुपये प्रतिदिन खर्च करने की 
जरूरत है परन्तु 4994 में किये गये एक रुपये के प्रावधान का अब तक पालन 
किया जा रहा है। १5 वर्ष में मंत्रियों, भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा 
के अधिकारियों, यहां तक कि बाबुओं के मंहगाई भत्तों, में 3 से 5 बार बढ़ोतरी 
हो चुकी है। पर बच्चों पर होने वाला व्यय उतना ही है। स्थिति को बेहतर 
बनाने के लिए की गई हर पहल सरकार की जूते की नोंक पर होती है। 
शिवपुरी जिले में पिछले वर्ष आंगनबाड़ी और पोषण आहार कार्यक्रम पर 2. 
54 करोड़ रुपये के प्रावधान के विरुद्ध केवल 90 लाख रुपये खर्च किये गये 
जबकि यह उस जिले में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार सहरिया बच्चों का 
इलाका है। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाया गया। अदालत 
ने भी 4 बार कार्रवाई के निर्देश दिये। इसके बावजूद नवम्बर 2003 से 
दिसम्बर 2004 के बीच पिछोर विकासखण्ड में केवल 28 दिन दलिये का 
वितरण हुआ और सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने कोई जानकारी नहीं भेजी । 
खण्डवा के सैदाबार गांव में कोरकू आदिवासी बहुल कस्बे में आंगनबाड़ी ही 
नहीं थी क्योंकि 700 की जनसंख्या पर एक ही आंगनबाड़ी खोली जा सकती 
है और आंगनबाड़ी में 80 बच्चों को नामांकित करने का लक्ष्य उच्च वर्ग बहुल 
कस्बे से ही पूरा हो गया था। इसलिये आदिवासी बच्चों को वहां दाखिल 
नहीं किया गया। परिणामस्वरूप एक ही मोहल्ले के 44 बच्चे मौत के शिकार 
हो गये। जनसंख्या का विचित्र प्रावधान बहुत तेजी से बच्चों की जान ले रहा 
है। ऐसा तय है कि मापदण्ड बनाने वाले अधिकारी और विशेषज्ञ आदिवासी 
इलाकों की संरचना के बारे में बुनियादी बात नहीं जानते हैं। उन्हें मालूम ही 
नहीं है कि आदिवासी समुदाय छोटे-छोटे समूहों में निवास करते हैं। 
ज्यादातर इलाके जंगली एवं दुर्गम होते हैं। ऐसे में वहा 700 की आबादी की 
बसाहट का मतलब होता है 8 सें 40 किलोमीटर का क्षेत्रफल। क्‍या ऐसी 
परिस्थिति में 6 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं आंगनबाड़ी 
तक पहुंच सकती हैं? यही पातालगढ़ में हुआ है जहां 80 बच्चे कृपोषित हैं 
किन्तु आंगनबाड़ी गांव से 47 किमी दूर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया 
है कि हर गांव में ही नहीं हर बस्ती में आंगनबाड़ी खोलने की जिम्मेदारी 
सरकार की है। परन्तु इस निर्देश के पालन के लिए इस बजट में कोई संकेत 
नहीं दिये गये हैं। अभी प्रदेश में 49,784 आंगनबाडियां हैं जबकि जरूरत 
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4.06 लाख की है। प्रदेश में नई आंगनबाड़ी खुलवाने के लिए बच्चों की मौतें 
होना जरूरी माना गया है। मायने साफ है कि ये कदम उठाने के लिए 
इंसानियत की जरूरत है, जो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। 

सवाल केवल बजट का ही नहीं है बल्कि जिम्मेदारी और जवाबदेही का 
भी है। जब सरकार ने दावा किया है कि कुपोषण से मुक्ति उसकी जिम्मेदारी 
है तो फिर बच्चों की मौत होने पर वह समाज के समक्ष आत्मसमर्पण क्‍यों 
नहीं करती ? एक निहायत ही गैर जवाबदेह व्यवस्था के जाल में बच्चे फंस 
गये हैं, बच्चे वो, जो भूखे रहते हुए न कुछ मांग सकते हैं, न कुछ छीन सकते 
हैं। सरकार सहज ही बता देती है कि कुल प्रावधान का हमने 35 प्रतिशत 
हिस्सा ही व्यय किया है, तो इसके साफ मायने यह नहीं है कि सरकार 35 
प्रतिशत बच्चों तक ही वहां पहुंच पायी। इसमें यदि भ्रष्टाचार का प्रावधान 
जोड़ दिया जाय तो कुछ 5 प्रतिशत बच्चों को ही सरकार की गंध महसूस 
हो रही है। कोई और छोटा सा अपराध करे तो कानून के नाम पर सरकार 
के कटघरे में होता है, पर सरकार बाल संहार करे तो कोई सवाल-जवाब 
भी नहीं होता है। 

यह तय है कि अब संघर्ष उस दिशा में बढ़ना चाहिए जहां हर कर्मचारी, 
हर अधिकारी और हर प्रतिनिधि की जिम्मेदारी तय हो और वह कानून के 
दायरे में आये। अब इस मान्यता से बाहर निकलना होगा कि सरकार एक 
मुहर है। सरकार में जो व्यक्ति है उन्हें जिम्मेदार बनाने की प्रक्रिया शुरू 
करनी होगी। यह जिम्मेदारी समाज और कानून दोनों के प्रति होनी चाहिए। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन, डेमोग्राफिक एण्ड हैल्थ सर्वे और यूएन.डी.पी के 
हवाले से यूनीसेफ की रिपोर्ट यही खुलासा करती है कि अब भी 40 प्रतिशत 
महिलाओं को गर्भावस्‍था के दौरान स्वास्थ्य जांच का अवसर मयस्सर नहीं 
है और 57 प्रतिशत महिलाओं का प्रसव अप्रशिक्षित दाईयां करवाती हैं। 
परिणाम यह है कि दस हजार में से 54 महिलाएं प्रसव के दौरान दम तोड़ 
देती हैं। इस आंकड़े को इस नजर से देखना चाहिये कि 54 बच्चे और इतने 
ही परिवार मातृत्व और संरक्षण से वंचित रह जाते हैं। 
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बच्चे किसकी जिम्मेदारी हैं? 


अब बाल विकास विभाग बाल शक्ति योजना लेकर आ रहा है जिसमें रंगीन 
शब्दों में यह दावा किया गया है कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को 
अस्पताल में दाखिल कर पूरी तरह से स्वस्थ होने तक उनका इलाज कराया 
जायेगा। उनके साथ बच्चों के पालकों को भी स्वास्थ्य केन्द्र में रहने की 
सुविधा मिलेगी परन्तु आंकड़े इस सपने के रंगों को बदरंग कर रहे हैं। 

मध्यप्रदेश में विगत दो वर्षों में कुपोषण मानवीय विकास के एक केन्द्रीय 
सूचक के रूप में उभरकर राज और समाज के सामने आया है। बाल 
संजीवनी अभियान के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 80 हजार बच्चे गंभीर 
रूप से कुपोषित हैं, और मृत्यु की कगार पर हैं। ऐसे में संगठन बच्चों की 
मौत के मामलों को उठाते रहे और सरकार उन्हें नकारती रही। यह टकराव 
अब साफ नजर आने लगा है। इसी वातावरण में बाल हकों के लिये संघर्ष 
की प्रक्रिया में जब हम राज्य की भूमिका का विश्लेषण करते हैं तो यह सहज 
ही नजर आता है कि राज्य की भूमिका तय करते समय सरकार के महिला 
और बाल विकास विभाग को ही पूरा राज्य मान लिया गया है। स्वास्थ्य 
विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग तो दूर खड़े होकर ताक रहे हैं। 
यह स्पष्ट है कि बच्चों के विकांस की जिम्मेदारी निभाने के कारण महिला 
और बाल विकास विभाग की जवाबदेही तय होती है। परन्तु जब यह पाया 
जाने लगा कि जैसे-जैसे विभाग सामाजिक बाल संहार के अपराधी के रूप 
में कटघरे में खड़ा हो रहा है वैसे-वैसे बच्चों की मौतों की दर बढ़ती ही नजर 
आ रही है। ऐसा शायद इसलिये हो रहा है क्योंकि कुपोषण के संकट के 
हल के लिये कोई निश्चित बुनियादी समझ भी राज्य और राजनैतिक दलों 
के पास नहीं है। 

स्वाभाविक रूप से हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि महिला और बाल 
विकास विभाग अपनी सीमित क्षमताओं के दायरे में बच्चों के विकास की 
प्रक्रिया में ज्यादा रचनात्मक भूमिका नहीं निभा सकता है। इसका सबसे बड़ा 
कारण यह है मध्यप्रदेश में राज्य के स्तर पर 56 लाख बच्चों के कुपोषित होने 
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में 
ध््द प 


के बावजूद यह मुद्दा सरकार और राजनैतिक दलों की प्राथमिकता का हिस्सा 
नहीं बन पाया है। चूंकि इन बच्चों की मौतों से मतपेटियों का वजन और 
विधानसभा की सीटों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिये जन प्रतिनिधियों 
के लिये यह एक दोयम दर्जे का विषय है। फिर इससे आगे राजनीतिक दलों 
के सलाहकार जानते हैं कि सरकारें हिन्दू या मुसलमान की मौत से बर्खास्त 
होती हैं, बच्चों की भूख से मौतों से सरकारें बर्खास्त नहीं होती। इसीलिये 
मध्यप्रदेश के कबीना मंत्रियों की बैठक में कभी सरकार की लापरवाही से होने 
वाले बाल-संहार पर बहस नहीं हुई, न ही विधानसभा में बहस हुईं। अब 
चूंकि मुद्दा ही महत्वपूर्ण नहीं है इसलिये उस पर बहुत गहराई से विश्लेषण 
भी नहीं हुआ | 

अपने आप में कुपोषण एक बहुआयामी संकट है जो प्रत्यक्ष रूप से 
सामाजिक व्यवहार, आजीविका के साधन, सरकारी सेवाओं और अधिकारों 
के लिये संघर्ष की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। मूल रूप से यह पाया गया है 
कि जन्म के तत्काल बाद से 6 माह तक बच्चों को मां का दूध पिलाया जाता 
है और जब बच्चों को यह दूध मिलना बंद होता है तो उन्हें शरीर और मन 
के विकास के लिए जरूरी पोषाहार नहीं मिलता। सिद्धान्तत: जन्म के बाद 
के शुरुआती दो वर्षों में बच्चों का लगभग 80 फीसदी शारीरिक मानसिक 
विकास हो रहा होता है। इसलिये उसकी पोषण सम्बन्धी जरूरतें भी ज्यादा 
होती हैं। परन्तु गरीबी के कारण उसे खाना नहीं मिलता है और एक सतत्‌ 
भुखमरी की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। बच्चे को भूख लगती है परन्तु 
वह उसे अभिव्यक्त भी नहीं कर पाता है। भूख के कारण मध्यप्रदेश में कुल 
मौतों में से 37.3 फीसदी मौतें 0 से 4 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में दर्ज की 
गई हैं। ऐसी स्थिति में महिला एवं बाल विकास विभाग छह वर्ष तक के सभी 
बच्चों को आंगनबाड़ी की व्यवस्था के जरिये दलिया बांटकर भुखमरी को 
तात्कालिक रूप से निष्प्रभावी करने की कोशिश करता है। अब यह कोशिश 
निष्प्रभावी सिद्ध हो रही है क्योंकि कुपोषण परिवार की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा 
हुआ मसला है जिसे यह विभाग सुनिश्चित नहीं कर सकता है। इसके लिए 
लाजिमी है कि गरीबी का अभिशाप भोग रहे परिवारों की स्पष्ट रूप से 
पहचान हो और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार क॑ अवसर उपलब्ध 
करवाये जायें। जिस तरह से लगांतार आदिवासी बच्चों की अकाल मौतें हुई 
हैं उससे स्पष्ट है कि चूंकि राज्य सरकार ने जंगलों का विनाश किया है और 
प्राकृतिक संसाधनों पर से आदिवासी समुदाय के हक को छीना है इसलिये 
आदिवासी बच्चे भूख से मर रहे हैं। कुपोषण से पैदा हुई स्थितियां एक-दो 
नहीं 676 बच्चों की मृत्यु का कारण बनी, इनमें से 589 बच्चे इन समुदायों 
से सम्बन्ध रखते हैं। 
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खण्डवा में भोजन एवं काम के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे 'स्पंदन' 
संगठन की पहल पर जिला प्रशासन ने काम के बदले अनाज योजना में 
कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने के 
आदेश जारी कर दिये। फिर राज्य स्तर पर भी महिला एवं बाल विकास 
विभाग ने यही पहल की। परन्तु अनुभव यह बताता है कि बच्चों के लिये 
विभाग को जिम्मेदार तो बनाया गया है पर ताकतवर नहीं। सरकार के दूसरे 
विभागों को बच्चों की जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुक्त रखकर छुट्टा छोड़ 
दिया गया है। काम के बदले अनाज योजना का ही उदाहरण लें तो, बाल 
विकास विभाग ने आदेश तो पारित कर दिया परन्तु इसके क्रियान्वयन का 
सूत्र तो ग्रामीण विकास विभाग के हाथ में है, जिसे अब तक जिम्मेदार नहीं 
बनाया गया है। 

मध्यप्रदेश सरकार को दूरदृष्टि और निकटटदृष्टि दोनों में ही दोष है। न 
तो उसे पास का नजर आता है न दूर का। ग्रामीण विकास विभाग से ज्यादा 
चिंतनीय पहलू तो स्वास्थ्य विभाग की असंवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है। 
बच्चे बीमार होते हैं, उन्हें खसरा और टीबी होती है फिर वे मर जाते हैं, पर 
स्वास्थ्य विभाग की कहीं कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। जब बच्चों की मौत 
होती है तो इसका पूरा दोष महिला एवं बाल विकास विभाग के मत्थे मढ़ 
दिया जाता है। इसी विभाग द्वारा चलाये जा रहे बाल संजीवनी कुपोषण 
निवारण अभियान के मार्च 2005 में संपन्‍न हुये छठे साप्ताहिक चरण में 80 
हजार गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान हुई है। ये वे बच्चे हैं जो 
आज या कल कभी भी मृत्यु शैयया पर जा सकते हैं। इन्हें तत्काल स्वास्थ्य 
सेवाओं की जरूरत है और इन्हें 60 ग्राम दलिया खिला कर स्वस्थ करने 
की बात करना एक अमानवीय और भट्दा मजाक है। बाल संजीवनी अभियान 
के मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी द्वारा किए गये मूल्यांकन की रिपोर्ट में भी 
यही कहा गया है कि इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग का कोई कार्यकर्ता 
शिरकत नहीं करता है और न ही 'विटामिन-ए' की आपूर्ति की जा रही है। 
उल्लेखनीय है कि गंभीर कुपोषण से अगर बच्चा बच भी जाता है तो वह 
विटामिन-ए के अभाव में अंधा हो जाता है। यह स्वीकार करने के लिए कोई 
तैयार नहीं है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव में कुपोषित बच्चों की पहचान 
जरूर करती है परन्तु वह डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं है, वह बच्चों 
का इलाज नहीं कर सकती। इन परिस्थितियों में वह ए.एन.एम. और मुख्य 
चिकित्सा अधिकारियों के सामने हमेशा याचक की मुद्रा में रहती हैं। वे चाहें 
तो इलाज करें चाहें तो न करें, क्‍योंकि वे बाध्य नहीं हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है 
कि व्यावहारिक संदर्भों में स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बाहरी ए.एन. 
एम. की अपेक्षा कम सम्मान मिलता है क्योंकि उसका काम तकनीकी कौशल 
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पर आधारित नहीं माना जाता है। ए.एन.एम. चूंकि नियमानुसार जिम्मेदार 
नहीं है और वैसे भी टीकाकरण के काम में भी उसने लापरवाही की मिसाल 
कायम की है इसलिये वह कुपोषित बच्चों को अस्पताल ले जाने की जहमत 
नहीं उठाती है। अक्सर बच्चों की मृत्यु के सम्बन्ध में यही सरकारी वक्तव्य 
दिया जाता है कि मौतें कुपोषण से नहीं खसरा, डायरिया या टी.बी. से हुई 
है। परन्तु वक्‍तव्य देने वाले यह भूल जाते हैं कि मध्यप्रदेश में केवल 3॥ 
फीसदी टीकाकरण ही हो पाया है और इसके लिए केवल स्वास्थ्य विभाग 
ही जिम्मेदार है और ये बीमारियां टीकाकरण के अभाव में बच्चों का जीवन 
कम करती हैं। 

अब बाल विकास विभाग बाल शक्ति योजना लेकर आ रहा है जिसमें 
रंगीन शब्दों में यह दावा किया गया है कि गंभीर रूप से कुृपोषित बच्चों को 
अस्पताल में दाखिल कर पूरी तरह से स्वस्थ होने तक उनका इलाज कराया 
जायेगा, उनके साथ बच्चों के पालकों को भी स्वास्थ्य केन्द्र में रहने की 
सुविधा मिलेगी परन्तु आंकड़े इस सपने के रंगों को बदरंग कर रहे हैं। 
मध्यप्रदेश के टूटे-फूटे, संक्रमित और खण्डहर जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में 
2407 बिस्तर ही उपलब्ध हैं, जो वैसे भी भरे रहते हैं और सरकार को 80 
हजार बच्चों का इलाज करना है, यानी यदि तमाम इलाज करां रहे मरीजों 
को अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाये तो भी एक बार में 42 हजार बच्चों 
का ही इलाज हो सकता है। प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा अभी एक सपना है 
क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए मध्यप्रदेश में अभी केवल 90 शिशु रोग 
विशेषज्ञ ही काम कर रहे हैं। जबकि 428 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 48 
जिला चिकित्सालयों, 6 चिकित्सा महाविद्यालयों सहित आपातकालीन जरूरत 
के लिए 78 चिकित्सकों की जरूरत है जो बच्चों का इलाज कर सकें | परन्तु 
सरकार की कार्यशैली के कारण तमाम दबावों के बावजूद चिकित्सक ग्रामीण 
इलाकों में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। 

इस पर भी जब हम स्वास्थ्य विभाग के इस वर्ष के बजट का विश्लेषण 
करते हैं तो पता चलता है कि विभाग के पूरे बजट में एक व्यक्ति पर वर्ष भर 
में केवल 425 रुपये खर्च करने का प्रावधान है। जिसमें दवा और सेवा के 
अलावा अन्य खर्च भी शामिल है। सेंधवा के बलवाड़ी स्वास्थ्य केन्द्र के 
अन्तर्गत 30 गांव और 24 हजार की आबादी आती है पर वहां पिछले तीन 
साल से डॉक्टर ही नहीं पहुंचा है। इसी के अन्तर्गत कुपोषण से एक साल 
में 43 बच्चों की मौत हुई है। और ॥6 फीसदी बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित 
हैं; कुल कुपोषित तो 70 फीसदी से ज्यादा हैं। यहां कोई शक्ति बाल शक्ति 
योजना को लागू नहीं करा सकती है क्‍योंकि कानून बनाने वालों पर कोई 
कानून लागू नहीं होता है। 
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यह मसला सरकारी सूचना तंत्र से भी बखूबी जुड़ा हुआ है। अपने काम 
की सूचनायें तो प्रशासन को अंदरूनी और दुर्गम गांवों से तत्काल मिल जाती 
है। गांवों में जब जनसंगठन जंगल या जमीन के मुद्दे पर आदिवासियों के 
साथ बैठक करते हैं तो गांव में मौजूद मुखबिरों या कोटवार के जरिये सारी 
खबर कलेक्टर तक पहुंच जाती है। वहां से यह जानकारी राज्य सरकार के 
गुप्तचर विभाग और मुख्यमंत्री तक बिना किसी विलम्ब पहुंच जाती है और 
संगठन के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने के आदेश हो जाते हैं। इस पूरी 
प्रक्रिया में दो से पांच घंटे लगते हैं। परन्तु गांव में गंभीर रूप से कुपोषित 
बच्चों के बारे में जिला प्रशासन को अखबारों से खबर मिलती है और बच्चों 
के मरने के बाद ही कार्रवाई शुरू होती है। वह भी अगर हल्ला मचे तो | 
इसमें लगते हैं 20 से 60 दिन। स्वाभाविक है कि पूरी व्यवस्था लोकअहित 
के लिए काम करती है। 

कुपोषण जैसे संकट के मामले में सबसे बड़ी समस्या यदि जवाबदेही 
और समन्वय के अभाव की ही है तो स्वाभाविक रूप से संकट से मुक्ति 
असंभव हो जाती है। और किसी चमत्कार की कल्पना ही सबसे बेहतर 
विकल्प है। 


९) 
++ 
५ 
+ ३० 
५ 
५ 
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पंद्रह साल पहले बाल अधिकार सम्मेलन में हमने बच्चों से वायदा किया था 
कि हम उन्हें गरीबी, संकट और एड्स के खतरों से मुक्ति दिलायेंगे, पर हम 
यह वायदा निभा न पाये। सामाजिक विरोधाभास हमारी सामाजिक व्यवस्था 
का मूल चरित्र बन चुका है। जहां एक ओर भारत के लोग दुनिया में सबसे 
ज्यादा सोने की सुनहरी चमक दबाये बैठे हैं तो वहीं दूसरी ओर बच्चों की 
गरीबी का दृश्य निरन्तर गहरा काला होता जा रहा है। बच्चों के जीवन का 
यह नवीनतम दृश्य बताता है कि हर एक हजार बच्चे में से 87 बच्चे अपनी 
जिन्दगी के पांच साल भी पूरे नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। उनकी यह 
मौत निःसंदेह प्राकृतिक मौत नहीं होती है। परिवार में महिला को भोजन करने 
का अवसर तब मिलता है जब दूसरे सभी सदस्य भोजन कर चुक होते हैं। 
एक नजरिये से वह दूसरों का बचा हुआ भोजन करती है और यह स्थिति 
केवल एक घटना मात्र नहीं है बल्कि समाज के महिला के प्रति गूढ़ 
अमानवीय नजरिये का प्रतीक है। स्वाभाविक है कि उस औरत के गर्भ में पल 
रहे शिशु के जीवन पर कोख में ही सवालिया निशान लगना शुरू हो जाता 
है। फिर हम पाते हैं कि 400 में से 30 बच्चों के जीवित रहने की संभावना 
उनके कम वजन और खून की कमी के कारण 40 गुना तक कम हो जाती 
है। पितृसत्तात्मकता का कठोर आवरण ओढ़े हुये समाज विकास के तमाम 
दावों, लम्बी सड़कों, ऊंची इमारतों के निर्माण और आरोपों-प्रत्यारोपों की 
गैरजिम्मेदार राजनीतिक व्यवस्था इस मुद्दे को बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं मानती है 
कि बच्चों का आज कमजोर और बीमार होना, हमारे भविष्य की कमजोरी 
और बीमारी के संकेत हैं। बच्चों के लिये काम करने वाले संगठन यूनीसेफ 
द्वारा जारी रिपोर्ट “विश्व में बच्चों की स्थिति, 2005” में भारत के बच्चों को 
समाज और राजनीतिक व्यवस्था की उपेक्षा के शिकार के रूप में देखा गया 
है। इसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि गरीबी भारत की एक बड़ी 
समस्या है किन्तु गरीबी को समझने के लिये इसे 48 वर्ष से कम उम्र के 44. 
49 करोड़ बच्चों के नजरिये से देखना होगा। यह तय है कि उनके और नीति 
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. बनाने वालों के नजरिये में बहुत बड़ा अंतर है। यह तर्क बहुत ठोस है क्योंकि 
गरीबी के उन्मूलन पर अब तक 47 बड़े कार्यक्रम चलते रहे हैं परन्तु गरीबी 
के उन्मूलन और संघर्ष के संदर्भ में एक व्यापक सरकारी नीति के अभाव को 
भली-भांति महसूस किया जा सकता है। यही कारण है कि सरकार गरीबी 
को किस नजरिये से देखती है और उस नजरिये में वास्तव में उपेक्षित समूहों, 
महिलाओं और बच्चों का क्‍या स्थान है, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। 

इसके बाद बच्चों की स्थिति, कुपोषण और मां की मौत के मुद्दे से जूझने 
में राजनैतिक व्यवस्था की बहुत अहम्‌ भूमिका है पर अब उस व्यवस्था की 
मंशा पूरी तरह से सवालों के दायरे में है। गरीबी का रूप हमारी संसद तय 
करती है और संसद में बैठे जनप्रतिनिधियों की अपनी निजी सम्पत्ति एक 
हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है। भूमण्डलीकरण और उदारीकरण के दौर में 
बहुत ताकतवर होकर उभरे व्यावसायिक संस्थान के लोग उन 35 करोड़ 
लोगों का सदन में प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हर रोज दो समय का भरपेट 
खाना और पहनने को कपड़ा या रहने को छत का साया नसीब नहीं होता 
है और जो नई वैश्विक व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है 
कि बच्चे कुपोषण के शिकार न हों इसमें नीति निर्माताओं की रुचि और 
प्रतिबद्धता बिल्कुल नहीं है। 

आश्चर्यजनक रूप से यूनीसेफ ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि 
दुनिया के दो अरब बच्चों में से एक अरब बच्चे संकट में हैं। यह संकट 
बहुआयामी है जिसमें साम्प्रदायिक दंगे, गृहयुद्ध, सामाजिक वर्गभेद, एड्स 
और स्वास्थ्य की खराब स्थिति शामिल है। इस संकट में गरीबी बच्चों के 
जीवन के लिये बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। गरीबी को परिभाषित करते 
हुये माना गया है कि इसके कारण बच्चे के जीवन की बुनियादी जरूरतों और 
आगे बढ़ने के अवसरों में कमी आती है। वे लगातार वंचित और उपेक्षित होते 
जाते हैं। स्थिति की गंभीरता का अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता 
है कि वर्ष 2003 में भारत में ढाई करोड़ बच्चों का जन्म हुआ था पर इसी 
वर्ष 5 साल से कम उम्र के 2.80 लाख बच्चे मृत्यु के शिकार हो गये। बचपन 
की संवेदनशीलता को राजनैतिक-सामाजिक व्यवस्था ने हर स्तर पर नजरअंदाज 
किया है। चिकित्सा और तकनीक के विकास से बीमारियों का इलाज दढूंढकर 
जीवन को लम्बा बनाया जा सकता है, जड़ी-बूटियाँ चमत्कार कर सकती हैं। 
किन्तु यह तय है कि यदि बचपन को संरक्षित नहीं किया गया तो उसे पुनः 
हासिल नहीं किया जा सकता है। इसे केवल आर्थिक सुविधाओं और आय 
से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है बल्कि इससे ज्यादा इस उम्र में बेहतर 
शारीरिक-मानसिक विकास, मनोरंजन, परिवार और वातावरण के प्रति 
नजरिये की स्थापना के सुलभ अवसरों के रूप में परिभाषित किया जाना 
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चाहिये। यही गरीबी बच्चों के कुपोषण और असामयिक मृत्यु की जड़ है और 
यहीं से युवा स्थिति में होने वाली गरीबी की नींव पड़ जाती है इसलिये गरीबी 
उन्मूलन नीति के क्रियान्वयन की शुरुआत बच्चों से होना चाहिए। यहीं से 
सबसे ज्यादा सघन प्रयास करने की जरूरत है। यह प्रयास बहुत आसान 
नहीं है क्योंकि घर में बच्चे का बार-बार बीमार पड़ना या महिलाओं में प्रत्यक्ष 
रूप से नजर न आने वाले एनीमिया के प्रति जो उपेक्षा परिवार के ही लोग 
दर्शाते हैं; उसे तत्काल पहल की जरूरत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता 
है। यही उपेक्षा ऐसा वातावरण बनाती है जिससे भावी बीमार समाज की 
रूपरेखा तैयार होने लगती है। 

दुनिया में बच्चों की स्थिति की नवीनतम रिपोर्ट “गरीबी में बच्चे” की 
परिभाषा को नये सिरे से परिभाषित करती है। इसके अनुसार “गरीबी में 
बच्चों के रहने का मतलब है उत्तरजीविता (जीवित रहने), पनपने और विकास 
के लिये जरूरी भौतिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक संसाधनों (अवसरों) से 
वंचित होना | साथ ही इस स्थिति में वे समाज में अपने अधिकारों का उपयोग 
नहीं कर पाते हैं और उनकी सहभागिता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती 
है।” इस सिद्धांत से पता चलता है कि गरीबी में बच्चों के हाथ, दिमाग और 
दिल परस्पर सम्बन्धित होते हैं। जीवन की दैनिक जरूरत नहीं पूरी हो पाने 
की स्थिति में उनमें क्षमताओं के अभाव और शारीरिक विकास की प्रक्रिया में 
अवरोध उत्पन्न होता है। 43 लाख बच्चे अपनी जरूरत से ज्यादा अपने 
परिवारों की जरूरत पूरा करने के लिये कालीन और आतिशबाजी बनाने, 
कचरा बीनने, कांच का सामान बनाने और इससे खतरनाक वातावरण में काम 
करते हैं जबकि उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने का अवसर मिलना 
चाहिए | भारत के संदर्भ में बंधुआ मजदूरी की गंभीर समस्या को भी स्वीकार 
करने की जरूरत है। अलग-अलग भीतरी गांवों में आर्थिक और सामंतवादी 
व्यवस्था के अन्तर्गत कई सालों पहले लिये गये छोटे-छोटे कर्जो को चुकाने 
के लिए पूरा परिवार पीढ़ियों से कर्जदाता के प्रति अपने आपको गिरवी 
रखकर दायित्व निर्वहन कर रहा है। बच्चा जैसे ही अपने पैरों पर खडा होने 
की स्थिति में आता है वैसे ही वह 'बंधुआ' के दायित्व निभाने में जुट जाता 
है। 

गरीबी के एक व्यापक दुष्चक्र में लिंगभमेद महिलाओं और बच्चियों के 
लिये नई चुनौतियां खड़ी करता है। तथाकथित सघन प्रयासों के बावजूद भी 
पैदाइश से लेकर जीवन के अंतिम चरण तक उन्हें भेदभाव का सामना करना 
पड़ता है। रोटी में अपने हिस्से से लेकर, बीमारी के इलाज, शिक्षा, अपनी 
जरूरत तय और पूरी करना, अपनी बात कहने तक का उन्हें नैसर्गिक 
अधिकार प्राप्त नहीं है। समाज में सहज ही उनके अक्षम माना जाता है। 
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इसके सांस्कृतिक और सामाजिक आधार हैं जिन्हें आर्थिक व्यवस्था ज्यादा 
ठोस बना देती है। अब यह निष्कर्ष भी निकलने लगा है कि गरीबी और 
लिंगभेद का गहरा सम्बन्ध है। यदि बच्चियों को पनपने का अधिकार नहीं 
मिलेगा तो समाज, विकास के लिये उपलब्ध आधे अवसरों का उपयोग नहीं 
कर पायेगा। 

बच्चों से किये गये वायदे लगातार टूटते रहे हैं| ये वायदे खिलौने दिलाने 
के नहीं थे बल्कि ये वायदे थे, जीवन देने के। विडम्बना है कि राजनैतिक 
व्यवस्था ने इस वायदे को कभी अपने दायित्व के रूप में स्वीकार किया ही 
नहीं। पचपन साल के स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक कुपोषण से 
मुक्ति, बच्चों का स्वास्थ्य, लिंगभेद की समाप्ति और उनके सुरक्षित जीवन के 
मुद्दे राजनैतिक मुद्दे बने ही नहीं। यह एक अर्थ में लोकतंत्र में असंवेदनशील 
राजनैतिक व्यवहार की मिसाल है। समाज को बाजार बना देने की पहल तो 
सरकार कर चुकी है पर उस बाजार में जंगल का कानून, यानी केवल सक्षम 
को जीने का अधिकार, न लागू हो इसके लिये क्‍या कोई संभावना है? 
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गरीबी, कुपोषण, बीमारियां ओर भूख 


सरकार, प्रशासन और सरकारी विशेषज्ञ निरन्तर यह तर्क दिये जा रहे हैं कि 
मौतों का कारण भुखमरी नहीं बल्कि अलग-अलग बीमारियां हैं। ऐसी स्थिति 
में भुखमरी, कुपोषण और मृत्यु के परस्पर तकनीकी सम्बन्धों को तार्किक ढंग 
से समझने की जरूरत है। यह जरूरी इसलिये भी है ताकि व्यवस्था में जनता 
का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि भूख और गरीबी की पीड़ा भोग रहे 
समुदाय की मजबूरी का मजाक न उड़ायें। हालांकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं 
की उपलब्धता, जीवन जीने के लिये बुनियादी जरूरतों की पूर्ति का व्यक्ति 
की अमीरी या गरीबी से कोई सम्बन्ध नजर नहीं आता है परन्तु वास्तविकता 
यह है कि एक बड़े स्तर तक गरीबी ही उनके स्वास्थ्य की स्थिति का 
मूल्यांकन करती है। 

500 लाख से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो अति गरीब की श्रेणी में आते 
हैं। इसका मतलब यह है कि आधी आबादी को दो वक्‍त की रोटी भी नसीब 
नहीं हो पाती है। यह सिद्ध हो चुका है कि पर्याप्त भोजन नहीं मिलने पर 
शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और वह शीघ्र ही 
बीमारियों की चपेट में आ जाता है। जन्म के समय ढाई किलो से कम वजन 
होने पर बच्चे के बहुत कम उम्र में मरने की संभावना तीन गुना बढ़ जाती है। 
जबकि जहां कुपोषण ज्यादा होता है वहां खसरा से होने वाली मौतों की दर 
सामान्य से चार सौ गुना ज्यादा होती है। दो वर्ष पूर्व राष्ट्रीय पोषण संस्थान 
द्वारा किये गये अध्ययन से पता चलता है कि मध्यप्रदेश भारत में कुपोषण 
का सबसे ज्यादा शिकार राज्य है और यहां बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता 
बहुत क्षीण हो चुकी है। कुपोषित बच्चों पर दस्त का प्रकोप सामान्य से 4 गुना 
अधिक होता है। खून की कमी की शिकार औरतों में मातृत्व सम्बन्धी मौतें 
स्वस्थ औरतों की तुलना में पांच गुना ज्यादा होती हैं। अध्ययनों से पता 
चलता है कि कुल मरीजों में से करीब तीन-चौथाई की रुग्णता का कारण 
कुपोषण या उससे जुड़ी अन्य दिककतें हो सकती हैं। 

बच्चों में कुपोषण के कारण एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। जो बच्चे 
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इसके चंगुल में फंस जाते हैं वे दस्त, खसरा, कुकरखांसी, टीबी, और 
निमोनिया जैसे संक्रामक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। क॒पोषित बच्चों में 
ये बीमारियां ज्यादा गंभीर होती हैं और उनकी अवधि लम्बी होने की संभावना 
बहुत ज्यादा होती है। दस्त की समस्या से कुपोषण की गंभीरता को सही ढंग 
से समझा जा सकता है। वैसे तो दस्त एक सामान्य बीमारी है जिसके बारे 
में माना जाता था कि पानी में गंदगी क॑ कारण यह बीमारी फैलती है परन्तु 
बाद में पता चला कि दस्त का समय दूध छुड़ाने की अवधि से मेल खाता है। 
यह अवधि बच्चों को तरल आहार देने से लेकर स्तनपान समाप्त होने के तीन 
महीने बाद तक चलती है। यही वह समय होता है जब आम तौर पर बच्चे 
कुपोषण के शिकार होते हैं। यह भी देखा गया है कि दूध छुड़ाने में दस्त के 
तीन गुना अधिक शिकार होते हैं। कम पोषित बच्चे दस्त के अधिक शिकार 
क्यों होते हैं, जब इसका जैविक अध्ययन किया गया तो पता चला कि बच्चों 
की छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण 
बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। इसके कारण उत्पन्न जहरीले पदार्थों से 
सोडियम को सोखने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। बच्चा इसे सहन नहीं 
कर पाता है और दस्त की समस्या जन्म ले लेती है। यह पाया गया है कि 
दस्त के दौरान बच्चा प्रतिदिन 600 कैलोरी तक गंवा सकता है। ऐसी स्थिति 
में कम पोषित बच्चे की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। 
महाराष्ट्र में किये गये एक अध्ययन से पता चला है कि कुपोषण स्वयं भी रोगों 
और मुत्यु का बड़ा कारण है। वहां कुपोषण और एनीमिया 34.9 प्रतिशत 
ब्रोंकोन्यूमोनिया 24.3 प्रतिशत, आंत्रशोथ 20.2 प्रतिशत मृत्यु के सबसे बड़े 
कारण थे। 

इसी तरह जन्म के समय कम वजन जीवन भर की अस्वस्थता का बड़ा 
कारण होता है। गर्भावस्‍था के समय उचित आहार न मिलने और अब घरेलू 
हिंसा की शिकार होने के कारण महिलाओं के साथ-साथ बच्चों की स्थिति 
भी खराब हो रही है। स्त्री के प्रति घरेलू हिंसा के कारण बच्चों में स्नायु तंत्र 
से सम्बन्धित रोगों का प्रतिशत बढ़ा है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान" की एक रपट 
के अनुसार वे सभी बच्चे जिनका जन्म के समय वजन कम था, अधिकांश 
गरीब परिवारों से आते थे। एक तिहाई बच्चों की मौत जन्म क॑ समय कम 
वजन के कारण ही होती है। इसी तरह कमजोरी के कारण बच्चों पर 
तपेदिक (टीबी) जैसे संक्रामक रोगों के बढ़ते प्रभाव को भी स्पष्ट रूप से देखा 
जा सकता है। 

खसरे के संदर्भ में गरीबी और कुपोषण के परस्पर सम्बन्धों को ज्यादा 
स्पष्ट किया गया है। यह एक आम रोग है, और कभी-कभी जानलेवा साबित 
होता है परन्तु गरीबी में यह अक्सर जानलेवा होता है। जब यह रोग होता 
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है तब बुखार और खांसी होती है, चौथे दिन त्वचा पर लाल दाने दिखने लगते 
हैं। इलाज होने पर दसवें दिन तक यह दाने ठीक हो जाते हैं। परन्तु कुपोषित 
बच्चे के संदर्भ में खसरा दूसरा ही रूप दिखाता है। उन बच्चों में लाल दाने 
बढ़ कर चकते का रूप ले लेते हैं और उनका रंग बैगनी तक हो जाता है। 
क॒ुछ दिनों में त्वचा पपड़ीदार हो जाती है और झड़ने लगती है। चमड़ी के 
झड़ने की यह प्रक्रिया इस हद तक बढ़ सकती है कि कृपोषित बच्चे को 
प्योडर्मा नामक छूत की बीमारी हो जाती है। बच्चे को ब्रोन्काइटिस और 
निमोनिया भी हो सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि कम पोषित बच्चे 
के लिये खसरे के कारण मृत्यु का खतरा 400 गुना ज्यादा होता है। हम यदि 
यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि गांवों में दस्त, खांसी, निमोनिया, बुखार और 
टीबी के कारण बच्चे मर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि इन कारणों की 
बुनियाद में भुखमरी से उत्पन्न हुआ कुपोषण ही है, और कुछ नहीं। 
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भूख ओर कुपोषण की प्रक्रिया... 


सामाजिक भेदभाव और राज्य की उपेक्षा से भूख और कुपोषण की 
फसल पैदा होती है। 

परिवार में औरत के साथ रोटी और पोषण के वितरण में भेदभाव होता 
है। घर के बाहर परिवार इस भेदभाव और उपेक्षा का शिकार होता है। 
राज्य से परिवार और परिवार से औरत वंचना की शिकार होती है। 
औरत,का वंचित होना उसके गर्भ तक फैलता है। 

और बच्चा पैदा होता है जीवन की कमजोर संभावनाओं के साथ | 
पर परिवार का संसाधनों पर अधिकार नहीं है, जिससे आजीविका की 
असुरक्षा शुरू होती है। तब पूरा परिवार सतत्‌ भुखमरी के दौर में प्रवेश 
करता है | 

इसका मतलब है कि केवल कुछ दिन जीवन के लिए जरूरी पौष्टिक 
आहार से वह वंचित नहीं है बल्कि हर रोज उसे अपनी न्यूनतम जरूरत 
से आधा से भी कम ही भोजन मिलता है। यानी रोज की भूख जीवन 
की सच्चाई बन जाती है। 

परिवार की इस खाद्य असुरक्षा की स्थिति में सबसे पहला समझौता होता 
है मानवीय सम्मान और समता से । 

बिहार के गया जिले में 35 लोगों ने भूखे होने पर चार दिन पहले दफनाई 
गई भैंस को जमीन में से निकालकर खाया। भूख मिटाने की कोशिश 
में 43 लोगों का जीवन मिट गया। शोषण इन परिवारों के जीवन की 
एक चारित्रिक सच्चाई बन जाता है। 

ऐसे परिवारों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपनी बुनियादी जरूरतों को 
पूरा करना बन जाता है। कई बार वे जंगली फल, चूहे, जंगली वनस्पति, 
घास खाकर पेट भरे होने का अहसास करते हैं। 

जब वे इंसानी भोजन हासिल नहीं कर पाते तो इस तरह की सामग्री 
खाते हैं, जिनसे दस्त होते हैं, फेफड़ों में अकडन और सूजन होती है। 
जब वे मर जाते हैं तो सरकारी दस्तावेज कहता है कि व्यक्ति की मौत 
भूख से नहीं डायरिया, टीबी या आंतों की सूजन से हुई है। 
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इस खाद्य असुरक्षा के कारण पैदा हुये कुपोषण से वे बार-बार बीमार 
पड़ते हैं उनकी बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती 
है। बीमारी के लिए इलाज का भी कोई ठिकाना नहीं होता है। 

ऐसे में जो शरीर से ही कमजोर होता है वह अपने हकों के लिये भी 
संघर्ष नहीं कर पाता है और वे माने जाते हैं अनुपयोगी, अनुत्पादक | 
इस तरह समाज भी कमजोर और ताकतवर के बीच बंट जाता है। 
समाज और संविधान के नैतिक दबाव में जनकल्याणकारी योजनायें 
संचालित करता है। 

चूंकि निगरानी और जिम्मेवारी का अभाव है इसलिए यह योजनायें भी 
भुखमरी की निरन्तरता को रोक नहीं पाती हैं। 

योजना का लाभ उसे मिलता है जिसे सरकार तय करती है। यह फायदा 
उसे नहीं मिलता है जिसे इसकी जरूरत होती है। 

आमतौर पर जब उनके पास रोजगार और खाद्यान्न नहीं होता है तब 
पलायन उनके जीवन का विकल्प बन जाता है। 

वे अपनी यादें, अपनी संस्कृति, अपना सुकून और समाज छोड़कर चल 
देते हैं रोजी रोटी की तलाश में । 

इस प्रक्रिया से गुजर कर हमारे सामने एक कड़वी सच्चाई आती है। 
सच्चाई का कड़वापन यह है कि समाज में हर तीन में से दो बच्चे 
कुपोषण के और चार में से तीन महिलायें खून की कमी की शिकार हैं। 
बच्चों को स्कूल छोड़ देने पड़ते हैं। संतान को अपने बूढ़े मां-बांप को 
छोड़ देना होता है। सूने घर में नियति के भरोसे बंधुआपन को समर्पित 
कर देना | जवानों को काम करना पड़ता है खतरनाक उद्योगों में। औरत 
का शरीर बन जाता है उद्योग । 

समाज जिम्मेदारी नहीं लेता है वृद्धों, एकल-विधवा महिलाओं, दलितों 
और विकलांगों की। भूख से मौत की घटना घटती जाती है उनकी 
नजरों के सामने और वे नजरअंदाज करते जाते हैं। 

राज्य की नीतियां संसाधन और आजीविका के स्रोत वंचितों से छीनती 
जाती है। 

जो ताकत और सत्ता पर नियंत्रण रखते हैं राज्य उनके पक्ष में होता है। 
स्वाभाविक है कि भूख से कोई एक दिन में नहीं मरता है, वह थोड़े- 
थोड़े रोज मरता है और प्रशासन उसकी उपेक्षा करता रहता है। 

तब भूख बन जाती है जीवन का एक स्थाई अंग। 

तब भूख और कुपोषण से मौत को नकारने का सबसे बेहतर तरीका है 
उसे विवादित बना देना। 
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आजाद भारत में कुपोषण से मुक्ति, बच्चों का स्वास्थ्य ६ 
शिक्षा, लिंग-भेद की समाप्ति और उनके सुरक्षित 
सवाल कभी राजनैतिक मुद्दे बने ही नहीं। समाज को 
बनाने की पहल सरकार कर चुकी है पे उस बाज़ार में 
का कानून चलता है| इन्हीं सारी बातों की ग 

कोशिश में “बच्चों की भूख' के : 
किताब | 


सचिन कमार जैन : समाजशाम्त्र एवं पत्र 
स्नातकोत्तर उपाधि | कई वर्षों से विकास, जन 
परस्पर सम्बन्धों पर काम कर रहे हैं और लगातार 
हैं। फिलहाल भोपाल में “विकास संवाद” नामक 
समन्वय | भोजन का अधिकार अभियान ग््य 
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